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 क्या  किसी  राज्य  में  ऐसी  कोई लोक
 योजनायें  कुछ  ऐसे  अन्य  प्रस्तावों  पर  आधारित

 मंगलवार  4
 at  जिनमें  कर्मचारियों  संस्थानों

 हवाले  मई  gSKR
 शादी  की  संख्या  में  कमी  करने  की  बात  थी  ;

 सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे
 समव

 ।  हुई
 यदि  at  ऐसे  प्रस्तावों

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  का
 क्या  तथा

 आसतीन  क्या  उस  प्रकार  के  किसी  प्रस्ताव

 की  अथवा
 उन

 में
 से  कुछ  की  क्रियान्विति  wa

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 भी विचाराधीन है  ?

 सेता  पुनर्गठन  योजनायें  गृह  कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  )  :

 जी  a1
 *२०३६.  श्री  एम०

 क्या  राज्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  पाइवंस्थ  भाग  रा  \  नयों  की

 योजनायें  के  आधार  पर  |

 क्या  कुछ  भाग  | ल  राज्यों  यथा  केवल  हिमाचल  प्रदेश  को  छोड़

 विंध्य  हिमाचल  प्रदेश  तथा  भोपाल  में  जहां  यह  योजना  पहली  सितम्बर

 पुराने  वेतन  प्रादि  के  स्थान  पर  सेवा  पुन संगठन
 १९४८  से  क्रियान्वित  की  गई  सभी  मामलों

 की  योजनाओं  तथा  भत्ते  शादी  में इन
 योजनाओं  को  भूत  लक्षी  प्रभाव  देकर

 रित  करने  की  योजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  पहिली  we  से  लागू  किया  गया  है  |

 का  श्रतुमोदन  प्राप्त  हो  गया

 किन  बातों  के  झ्राधार  पर  ये  मनीपुर  लगभग  ६,६  २,५६४  रुपये

 कच्छ योजनायें  बनाई  गई  लगभग  ६,१४,०००  रुपये

 इन  राज्यों  में  ये  योजनायें कब  त्रिपुरा  लगभग  {0 , CE, RFE ३९६  रुपये

 भोपाल क्रियान्वित  की  जायेंगी  ;  लगभग  %,99,000  रुपये

 विजय  प्रदेश  लगभग  €,०  ०,०००  रुपये इन  योजनाओं  के  क्रियान्वित  किये

 जाने  के  परिणामस्वरूप  इन  प्रत्येक  ज्यों में  हिमाचल  प्रदेश  कौर  पंजाब  में
 यदि  कोई  अ्रतिरिक्त  व्यय  होगा  तो  कितना  जो  वेतन  श्रेणियां हू  उस  प्रकार

 की  वेतन  श्रेणियां  रखने  के
 267  PSD
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 प्रस्ताव  बिलासपुर  के  डा०  काटजू  :  सी०  स्टेट्स  के  बनने

 हिमाचल  प्रदेश  में  जल्दी  होने  के  बाद  पहली  बार  हो  रहा  है  ।  इस  के  पहले

 वाले  संविलयन  को  ध्यान  में  art  रिश्रारगेनाइजेशन  gat  हो  मुझे
 रखते  हुए  रोक  रखा  गया  है  |  मालूम  नहीं  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  में  जानना हिमाचल  प्रदेश  चूंकि  राज्य  के  बन  जान  के

 तुरन्त  बाद  पुनर्गठन  कायें  चाहता  हुं  कि  राज्यों  और  इन  राज्यों  की

 सेवाओं  के  बतन  शादी  में  कितना  तक  होगा पर  प्रभाव  AT:  सूचना

 प्राप्त  नहीं  की  जा  सकी  |  शर  किस  राज्य  के  अनुसार  यह  संगठन  किया

 गया है  ?
 सेवाओं  के  पु नर्सें गठन  की  योजना मों

 डा०  काटजू  :  जवाब  दिया  गया
 को  करने  तथा  संशोधित  दरों  के  अनुसार

 वेतन  श्रेणियां  निर्धारित  करने  से  भूतपूर्व  है  कि  उस  स्टेट  से
 जो  पार्ट  ए  स्टेट  मिली  हुई

 राज्य  शासन  में  से  लिये  गये  सरकारी  है  उस  के  आधार  पर  रिवीज़न  किया  गया  है

 ame  श्राप  किसी  रियासत  की  तफ़सील  के
 चारियों  को  मामलों  की  जांच  करनी  पड़ेगी  ।

 शिक्षा  सम्बन्धी  तथा  अन्य  योग्यताश्ों  के  मामले
 बारे  में  कोई  अलग  सवाल  पुछना  चाहते  हे

 तो  में  उस  का  जवाब  दे  सकता  हूं  ।
 में  जो  कर्मचारी  वांछित  स्तर  से  नीचे  समझे

 जाते  हें  उन्हें  या  तो  पुरानी  वेतन  श्रेणियों  पर  श्री  एम०  uso  द्विवेदी  :  कुछ  भागਂ

 रखा  जाता  है  या  उन  की  छंटनी  कर  दी  जाती  राज्य  ऐसे  हें  जिन  के  खास  पास  कई  राज्य

 है  ।  इस  योजना  के  अंतगर्त  फालतू  विभागों
 हूं  ।  मिसाल  के  लिये  विन्ध्य  प्रदेश  से  लगे

 को  समाप्त  करना  पड़ेगा  तथा  कुछ  मामलों  में
 हुए  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  दोनों  हू  ।

 संस्थापना  में  कमी  करनी  पड़ेगी  ।  इसी  प्रकार  मध्य  भारत  के  पास  बम्बई

 श्र  राजस्थान  शादी  हूं  ।  तो  किस  राज्य  के
 कुछ  विभागों  को  छोड़  राज्य

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  बिलासपुर  के  अतिरिक्त  अनसार  यहां  संगठन  किया  गया  है  ?

 यह  योजना  सभी  भाग  राज्यों  में  लागू  कर  डा०  काटजू  :  मध्य  भारत  तो  सी ०

 दी  गई  है  ।  स्टेंट  नहीं  है  ।

 सम्बद्ध
 विभाग  ये  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  भोपाल  |

 केन्द्रीय  alot  विभाग

 अतिथि  तथा  भाण्डार  विभाग
 र  डा०  काटजू  :  जहां  तक  विन्ध्य  प्रदेश

 का  वास्ता  है  मेरा  ख्याल  है  कि  वहां  उत्तर
 वाणिज्य  तथा  |)  त्रिपुरा  प्रदेश के  आधार पर  रिवीजन हुमा  है  ।  कौर

 श्रम  विभाग
 जो  आपने  भोपाल  के  बारे  में  पूछा  तो  यहां शिक्षा  विभाग  j  मनीपुर

 ए  स्टेट  मध्य  प्रदेश  के  आधार  पर
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  में  माननीय

 यह  मध्य  भारत  से  मिला  नहीं है  |
 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  भाग

 अश्क  के  लिय  केन्द्रीय  वितरण  बो
 ह ि  राज्यों  में  जो  पुनः संगठन  eat  है  य़ह

 पहली  बार  gag  या  इस  से  पेशतर  भी  इस  SX.  श्री  एन०  पी०  सिन्हा  :

 सम्बन्ध  में  संगठन  हो  चूका  तर  यदि  हो  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 चुका  है  तो  इस  पुनः संगठन  की  कौन  सी  अनुसन्धान  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे

 अ्वदयकता थी  ?  fe  क्या  wan  उत्पादक किसी  राज्य  ने
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 गत  काल  में  भारत  सरकार  से  अश्क  के  लिये  बोर्ड  या  ऐसी  कोई  संस्था  नहीं  है  ।  योजना

 केन्द्रीय  विपणन  ate  स्थापित  करने  के  लियें  आयोगने ने  wan  के  विक्रय  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध

 कहा  था ?  में  अन्तिम  रूप  से  यह  सिपारिश की  थी  कि

 छोटे  उत्पादकों  को  सहकारी  संस्थायें  स्थापित
 यदि  ऐसा  तो  किन  किन  राज्यों

 करनी  चाहियें  शौर  योजना  आयोग  द्वारा
 ने  at कब  ?

 बनाई  गई  योजना  राज्य  सरकारों  को  भेज
 क्या  इस  प्रदान  पर  भारत  सरकार  देनी  चाहिये  जिस  में  उन  से  सहकारी  संस्थायें

 अरब  भी  विचार  कर  रही  है  प्रथम  इसे  ईस्वी  कार  स्थापित  करने  के  विचार  से  इस  मामले  पर

 कर  दिया  गया है  ?  विचार  विमर्श  करने  के  लिये  एक  बैठक  बुलाने

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  की  प्रार्थना  की  जाय  ॥

 सम्मान  उप  मंत्री  के०  डॉ०  :
 डा०  राम  सु  भग  प्रश्न  के  भाग तथा  अरभक  जांच  समिति  पर

 रिपोर्टे  प्रकाशित  किये  जाने  के  ब!द  से  बिहार
 के  उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाली  बात  के

 सरकार ने  समय  समय  पर  भारत  सरकार  सम्बन्ध  क्या  में  जान  सकता हूं  कि  केन्द्रीय

 विपणन  are  स्थापित  करने  में  किस  प्रकार से  श्रमिक  के  लिये  एक  केन्द्रीय  विपणन  बों

 स्थापित  करने  के  लिये  कहा  ।  की  हानि  होने  की  सम्भावना  हो  सकती  है  ?

 उन  सब  के  परामशं  से  जिन  पर  श्री  के०  डी०  मालवीय  मुख्य  हानि
 इस  का  अभाव  पड़ता  इस  प्रस्ताव  पर  का  खतरा  सट्टे  के  परिणाम  स्वरूप  दामों  के

 १९४५२  में  ग्रीम  बार  पूर्ण  रूप  से  विचार  पिछली  घटनाओं  से उतार  चढ़ाव  में  है  ।

 किया  गधा  किन्तु  इसे  इसलिये  स्वीकार
 ऐसा  झ्रनुभव  किया  गया  था  :  दामों  में  बहुत

 कर  दिया  गया  था  क्योंकि  यह  ठीक  नहीं  समझा  अधिक  उतार  चढ़ाव  हुमा  करता  था  ।  अतः

 गया  कि  सरकार  इस  प्रस्तावित  ats  के  विक्रय
 जहां  तक  सट्टे  का  सम्बन्ध  था  सरकार  किसी

 कार्यों  से  होने  वाली  हानि  उठाये  ।  भी  प्रकार  की  हानि  का  खतरा  उठाना  नहीं

 श्री  एन०  पी०  में  जान  सकता  चाहती थी

 हूं कि  क्या  इस  विषय  में  राजस्थान

 तथा  बिहार  के  छोटे  छोटे  व्यापारियों  से  परामर्श
 श्री  एल०  एन०  में  जान  सकता

 हूं  कि  अभ्रक  ats  स्थापित  करने  से  कितनी
 किया  गया  था  ?

 श्री  के०  डी०  जी  हां  ।  जैसा  हानि  होने  की  सम्भावना है  ?

 कि  में  ने  समय  समय  पर  परामर्शदात्री  श्री  के०  डी०  में  कोई  वित्तीय

 समितियों  की  बैठकें  हुई  कौर  बहुत  से  छोटे  ५ अकड़  नहीं  बता  सकता  ।  में  ने  सामान्य

 व्यापारियों  से  परिषदों  किया  गया  था  ।  सिंद्धान्त  बता  दिये  कि  सरकार  केन्द्रीय  विपणन

 को  ताना  केन्द्रीय  विपणन  संगठन  बोले  को  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 के  न  होने  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  कोई  नहीं  करती  |

 ऐसा  संगठन  या  संस्था  है  जो  कि  अभ्रक  के

 दामों  तथा  निर्यात  को  नियमित  करेगी  कौर
 श्री  एन०  पी०  मं  जान  सकता हूं हूं

 कि  वे  कौन से  मुख्य  कारण  हूँ  जिन  पर  इस अश्क के  व्यापार  में  वापसी  स्पर्धा को  रोकेगी  ?
 प्रस्ताव को  स्वीकार करते  समय  विचार

 को  के०  gto  मालवीय  :  जहां  तक  किया  गया  क्या  उस  निर्णय  पर  wa  भी

 विपणन  का  सम्बन्ध  है  इस  के  लिये  कोई  विचार  किया  जा  सकता  है  |
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 श्री  के०  ही०  जी  नहीं  |  श्री  एस०  वी०  रामास्वामी  :  क्या

 जहां  तक  सरकार  के  वर्त्तमान  निर्णय  का  सरकार इस  बात  का  श्रीनिवासन  दे  सकती है  कि

 सम्बन्ध  यह  भ्रान्ति  है  ।
 भ्रनुसूचित  जातियों  के  विद्याथियों  को  किसी

 श्री  में  जान  सकता  हूं  कि  प्रकार  की  कठिनाई  नहीं  होगी  ?

 सरकार अभ्रक  व्यापार  को  किस  प्रकार
 श्री  के०  डी०  हम  इस  बात

 नियमित  करेगी  ?
 का  प्रयत्न  करते  हैं  किस  काम  में  देरी  न

 श्री  के०  डो०  मालवीय :  शरीक  के  इस  में  देरी के  कुछ  कारण ये  हैं  :  (१)  विद्यार्थी

 सम्बन्ध
 में  एक  परामशंदाता  बोर्ड  है  जिस  को  केन्द्रीय  छात्रवृत्तियों  को  नहीं  लेते  क्योंकि

 व्यापारियों  तथा
 सरकार  को  सभी  प्रकार  को  कुछ  मामलों  में  राज्य  से  मिलने  वाली

 बातों पर  चाहे  यह  दाम  अथवा किस्म  या  वृत्तियां  केन्द्रीय  छात्रवृत्तियों  से  अधिक  होती

 प्रमापीकरण  की  बात  परामर्श  देने  के  लिये  (२)  विद्यार्थी  प्रस्तावित  पाठ्यक्रम

 समय
 समय

 पर  बैठक  होती  है  ।  वह  इन  प्रश्नों  के  दाखिल  नहीं  हो  सकते  श्र  वे  इन

 पर  विचार करता  है  ae  व्यापारियों को  भी  छात्रवृत्तियों का  लाभ  नहीं  उठा

 परामर्श देता  है  ।  राज्य  सरकारों  से  आवश्यक  सूचना  देर  से

 मिली थी
 अनुसूचित  जातियों  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 श्रीमती  ए०  काले  :  मं  जान  सकती  हूं
 Fo.  श्री  एस०  वी०  रामास्वामी :

 कि  कितनी  लड़कियां  इन  छात्रवृत्तियों  का  लाभ
 शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 उठा  रही  है  ?
 कि  क्या  झ्रनुसूचित  जातियों  तथा  पिछड़े  वर्ग

 के  विद्यार्थियों  को  दूसरी  किस्त  दे  दी  गई  है  ?  श्री  के०  डी०  मुझे  खेद  है  कि

 यदि  ऐसा  तो  कब  ?  लड़कियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध में  मेरे  पास

 सूचना  नहीं  हूँ  ।

 क्या  सरकार  गर्मियों की

 छुट्टियों  के  लिये  शिक्षा  संस्थानों  के  बन्द  हो
 श्री  एस०  alo  रामास्वामी :  कपा  एसा

 करना  सम्भव  हो  सकता  है  कि  यह  धन  राज्य
 जाने  के  बाद  छात्रवृत्तियों  के  दिये  जाने  में

 सरकारों  को  दे  दिया जाय  जिस  से  कि  यह विलम्ब  होने  के  कारण  एसे  विद्यार्थियों  को

 होने  वाली  असुविधा  का  पता  है  ?
 यथासमय में  दिया  जा  सके  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  सम्बद्ध  संस्थानों
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  बटालिक

 के  प्रधान  अ्रधिकारियों  के  द्वारा  इस  धन  को
 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  :

 सीधे  ही  देने  में  समय  कम  लगता जी
 केवल  कुछ  ऐसे  थोड़े से  मामलों

 को
 छोड़  कर

 जो  कि
 देर  से  मां में  मंजूर  श्री  एन०  आर०  एम०  दो  किस्तों

 किये  गय  gy
 के  बीच  कितने समय  की  अवधि  होती  है  ?

 १९५३  के  मां-अप्रैल  के  पहिली  किस्त  के  कितने  महीनों  बाद  दूसरी

 महीनों  में  ।  किस्त दी  जाती  हैं  ?

 सरकार  यह  समझती  है  कि )  श्री  के०  डी०  मालवीय  विद्यार्थियों

 से  भुगतान  करने  के  कारण  विद्यार्थियों  को  का  पहिला  चुनाव  अगस्त  REAR  में  किया

 कठिनाई  होती  है  किन्तु  इस  देरी  के  मामले  में  गया  दूसरा  दिसम्बर  FEXR  में  किया  गया

 कुछ  किया  नहीं  जा  सकता  था  तीसरा  चुनाव  फरवरी  FEXR  में  किया
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 द्र  करने  के  लिये  क्या
 रस  रह

 कर  देने  पर
 FEXR

 में
 किया  उपाय  किये  जाने  की  प्रस्थापना  हूँ  ?

 भ्या

 वित्त  उप  मंत्री
 ए०  to  :

 श्री  मुनि स्वामी :
 कया  विद्यार्थियों  द्वारा  भारत  ग्राम-ऋषिता  सम्बन्धी

 विशेष  रूप  से  मद्रास  के
 -
 ला  ५ कालज  तथा  ठीक-ठीक  सामग्री  प्राप्य  नहीं  इस  सम्बन्ध

 कालेजਂ  के  विद्यार्थियों  यह
 में  प्राधिकार पूर्ण

 नवीनतम  प्राक्कलन  वह  2

 शिकायत  की  गई  है  कि  प्राधिकारियों  ने  रुपया  जो  सन्  १९३१ में  भारतीय  केन्द्रीय  महाजनी

 जांच  समिति  द्वारा  किया  गया
 इस  में

 इल  afi

 Roo  करोड़ रुपये  की श्री  के०  डी०  मालवीय
 :

 में  यह  तो  नहीं
 जानता  कि  कालेजਂ  के  विद्यार्थियों  द्वारा  परिकलित की  गई  थी  ।  इस  समय  ऐसी  कोई

 शिकायत  की  गई  थो  या  परन्तु
 कुछ  सामग्री  तो  प्राप्य  नहीं  हैँ  जिस  से  यह  पता  लग

 शिकायतें की  ज़रूर  गई  थीं  शौर  उस  का  कारण  सके कि  हाल  के  वर्षों में  कृषि  उपजों  के  मूल्यों

 मी
 में  बतला  चुका हूं

 ।  में  वृद्धि हो  जाने  के  फलस्वरूप  इस  में  से

 1
 ऋण  चुकाया

 जा
 चुका  परन्तु श्री  नाना

 सरकार  इस  बात  के

 लिये
 क्या  कदम  उठा  रही  है  कि  चालू वर्ष  में

 ग्राम महाजनी  जांच  समिति  (2&¥o)

 ने  यह  किया  है  कि  ऋषिता
 रुपये  के  वितरण  में  कोई  विलम्ब

 न
 हो

 ?

 कम  हो  गई  विशेष  रूप से  बड़े

 श्री  Fo +f
 डी०

 मालवीय  :  में  पहले  ही
 तथा  बीच  के  भूमिधारियों  के  ऋणों  में  सारवान्

 कह
 चुका  हूँ  कि  हम  हर  तरह  से  यह  कोरिया

 कर  रहे  हूँ  कि  काम  शीघ्रता से
 कमी  हुई  है  ।

 श्री  गणपति  क्या  यह  सत्य  है  कि
 है  कौर  इसे  दूर  करने  के  लिये  जिन  उपायों

 कुछ  विद्याथियों  जिन्हें  राज्य  सरकार  से
 की  झ  यकता  है  वे  राज्य  सरकारों  के

 छात्रवृत्तियां
 मिल  गई

 भारत  सरकार  से

 छात्रवृत्तियां  लेना  स्वीकार  कर  दिया है

 शिकार  के  अंतगर्त  कराते  है
 ।

 राज्य  सरकारें

 कों  के  ग्रनसार च्  आवश्यक

 प्रौढ़  यदि  तो  क्या  उक्त

 देदी गई
 वालियां  करती  रहती  हैं  ।

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  जी  कुछ  श्री  झूलन  सिन्हा
 :

 afar  जांच  के

 लेता
 अस्वीकार

 कर
 दिया  क्यों

 कि
 राज्य  ऋणिता

 बढ़ी  हूँ  या  घटी  हैँ
 ?

 सरकार  की  छात्रवृत्तियां  उन  से  थीं  श्री  ए०  सी०  थे जसा  कि  में  पहले
 श्री  वे  छात्रवृत्तियां  दूसरे  विद्याथियों  को  दे

 दी  गई
 नहीं  ग्राम-महाजनी

 ग्राम  ऋषिता  जांच  की  राय  यह  है  कि  कृषि-उपजों

 FRoVo,  श्री  झूलन  वित्त
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  बड़े  तथा

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  बीच  के  कृषकों को  झपना  ऋण  चुकाने में

 भारत  में  ग्राम-ऋषिता  के  स्वरूप  फायदा  पहुंचा  छोटे  कृषकों  की  ऋषिता  के

 सम्बन्ध  में  हमारे  पास  कोई  निश्चित  सामग्री

 तथा  नहीं हैं  ।
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 st  Yo  ato  मेरे  पास  इस  समय श्री  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न

 राज्य  सरकारों  विशेष  रूप  मद्रास  यह  जनकारी  नहीं  हैं  ।

 at,

 क्या  पर्यालोकत  या  अध्ययन  किये
 श्री  Uso  एन०  क्या  में  जान

 श्री  ए०  सो०  गाय  :
 इन  में  से  aa

 सकता  हूं  कि  कृषि-फसलों  के  मूल्यों में

 कोई  विद्वेष  कमी  न  होने  पर  भी  ग्रामीण
 कुछ  किये  गये  किन्तु  में इस  समय

 क्षेत्रों  में  धन-विपक्षी  में  इतनी  सख्ती  क्यों
 नहीं  कह  सकता  कि  क्या  किये  गये

 रही
 है  ? श्री  झूलन  क्या  REYo  में  हुई

 जांच  में  यह  राय  व्यक्त  की  गई  हैं  कि
 श्री  ए०  सी ०  प्रदान एक  ऐसी  बात

 पर  झ्राधारित है  जिसे  में  इस  समय  स्वीकार
 उपजों  के  मूल्य  में  वृद्धि  होने  से  गरीब  कृषिकों

 को  कम  लाभ  पहुंचा  ह  ?  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 किए  ato  पहले ही  कहा  जा
 श्री  जांगड़े  :  क्या  में  जान  सकता हूं  कि

 चुका  है  कि  स्थिति  यह  है  कि  हम  कोई  निश्चित
 किन  किन  राज्यों  में  देहात  के  किसानों  के

 सम्मति  नहीं  दे  सकते  ।  परन्तु  में  नहीं  जानता  कर्ज  के  कम  करने  के  लिये  कंसिलिएशन
 ५

 कि  यह  स्थिति  कहां  तक  बिल्कुल  ठीक  बेरहमी  स्थापित  किय  गये  ह  कौर  ह मनी  वेंडर्स

 ऐक्ट  बने  हूँ  ?
 श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या  सरकार  ने

 ग्राम-ऋषिता  का  भू-धारण  व्यवस्था  श्री  ए०  सी०  मेरा  ख्याल  है  कि

 जो  fe  कृषकों  के  लिये  बहुत  सब  भाग  क  राज्यों  र  लगभग  सब  भाग

 अहितकर  सम्बन्ध  ज्ञात  करने  के  लिये  कोई  ख  राज्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाहियां
 प्रयत्  किये  हैं  ?  की  हें  जिन  में  वह  भी  शामिल  ह  ।  जिस  की

 श्री  ए०  सो०  गुहा  :  क्योंकि  राज्य  ait  माननीय  सदस्य  ने  निर्देश  किया  है  ।

 सरकारों  द्वारा  किये  गये  faa  भिन्न  उपायों  में

 एक  भारती  व्यवस्था  के  पुनर्सगठन  के
 श्री  थानू  पिल्ले  :  ग्रामीण  मंत्रणादाता

 का  विभाग  ग्राम-ऋषिता  सम्बन्धी  जानकारी
 सम्बन्ध में  भी  सरकार  ने  उस  पर

 श्रव्य  विचार  किया  होगा  |
 के  प्रभाव  में  देश  की  alas  स्थिति  का  eas

 किस  प्रकार लगा  रहा  है  ?
 श्री  नदी  एस०  Vo  चेट्टियार  क्या

 थ्री  ए०  सी ०  गुहा  यह  तो
 रकार  विभिन्न  भागों  में  इस  विषय  में  मत  भेद

 तक  का  प्रदान हैं सलोने  के  देश  की  ग्राम-ऋषिता  की  जांच

 भरवाने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेगी  ?  श्री  ए०  एम०  क्या  सरकार  नें

 श्री  ए०  ato  यह  मामला  fag  ग्राम-ऋषिता  दूर  करने  के  लिये  सहकारी

 बेक  के  विचाराधीन  है  a  रिज  बेक  क  भू-बन्धक  बेक  खोलने  की  कोई  व्यापक  योजना

 फक  विशेष  विभाग  इस  की  छान  बीन  कर  तैयार की  है  तथा  यदि की  है  तो  उन  से  क्या

 सहायता  दी  जायेंगी  ?
 रहा हे  ।  उन्हों ने  इसकी  देख  रेख  के  लिये

 एक  परिमाप  समिति  भी  बनाई  है  ।
 ait  ए०  ato  गुहा  :  इस  सम्बन्ध  में

 श्रीमती  ए  काले  :  देनदारों  द्वारा  ऋण  एक  प्रमुख  कार्यवाही  भू बन्धक  बैकों  की

 न  चुकाये  जाने  के  कारण  लेनदारों  द्वारा  स्थापना  है  इस  सिपारिश  ग्राम

 कितनी  भूमि  ले  ली  गई  ?
 महाजनी  जांच  समिति  द्वारा  भी  गई
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 तंजौर  में  रेल  कर्मचारियों  को  भी  शामिल  ये  भ्र भि वेदन  मिले  हें  कि

 प्रतिकरात्सक  भत्ता  सिंधी  हिन्दु ग्न ों  तथा  सिखों  सैनिटरी

 *2Qove,  श्री  बॉकटारमन  :  क्या  faa  कमेटी  के  क्षेत्रो ंमें  छोड़ी गई  सम्पत्ति  को

 मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  नगरीय  सम्पत्ति  समझा  जाये  प्रौढ़  उस  के

 साथ  पंजाब  की  छोटी  टाउन  कमेटियों  के
 हाल  की  जनगणना  के

 अनुसार  तंजोर  के  रेल  कर्मचारी  नगर  भत्ता
 क्ष  त्रों  में  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  के  समान  व्यवहार

 पाने के  पात्र हो  गये
 किया

 क्या  उक्त  कमंचारियों को  नगर
 क्या  सरकार  ने  उन  पर  विचार

 किया  तथा
 भत्ता  दिया  जा  रहा  तथा

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण
 यदि  तो  सरकार ने  इस  सम्बन्ध

 दि  ty  विनिश्चय  किया  है  ?

 वित्त  उप मंत्रो  एम०  ato  दाह  ):  पुनर्वास  उपमंत्री  ज०  के०

 जी  हां जी  नहीं  :

 जी  नहीं  जी  हां  ।

 श्रेणी  ग  के  नगरों  की  सुची  में  विस्थापित  व्यक्ति

 केवल  वे  नगर  सम्मिलित  किये  गये  जिन  की  १९५०  की  धारा  २  के  खंड

 जनसंख्या  १९४५१  की  जनगणना  के  अधार  पर  के  उपबन्धों  से  पता  चलेगा  सैनिटरी

 एक  लाख  से  पर्याप्त  अधिक  थी  ।  क्योंकि  तंजोर  कमेटियां  कूक 1 |  की  परिभाषा

 के  विषय  में  यह  शर्त  पूरी  नहीं  होती  के  भ्रन्तगंत  नहीं  आतीं  ।  अतः  सरकार  को

 वह  सुची  में  नहीं  रखा  गया  |  उन्हें  क्षेत्रਂ  के  समान  समझने  का

 अघिकार  नहीं  है  ।
 श्री  बेंकडारमन  :  एक  लाख  से  पर्याप्त

 अधिकਂ  से  asta  ह
 ?

 २०,०००  श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात हैं
 ७

 कि  far  में  ये  सैनिटरी  कमेटियां  पूर्णतः अधिक  हों  या  at  कुछ  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  तो  एक
 निर्वाचित  निकाय  होती  थीं  और  इन  सम्पत्तियों

 का  मूल्य  दावा  अ्रधिनियम  में  निर्दिष्ट
 शर  दिन  भी  पूछी  जा  चुकी है  ।

 क्षेत्रों  के  श्रन्तगंत  आने  वाली  सम्पत्तियों
 श्री  एम०  सी०  शाह  :  मं  उस  दिन

 के  मूल्य  के  बराबर  नहीं  बल्कि  कुछ
 बतला  चुका  हूं  कि  १५  प्रतिशत  भ्रमित  हों  ।

 मामलों  में  तो  उन  से  भी  अधिक
 उपाध्यक्ष  उस  दिन  यह  बात

 पुनर्वास  मंत्री  (ait  ए०  पी०
 विस्तार  से  get  जा  चुकी  हैं  ।  अगला

 |  जहां  तक  निर्वाचन  का  प्रदान  ऐसा  हो  सकता

 हू  ।  परन्तु  जहां  तक  सम्पत्ति  का  सम्बन्ध

 सिंध  के  विस्थापित  व्यक्तियों  से  अभिवेदन
 सरकार इस  तके  को  स्वीकार नहीं  करती  कि

 ~ *  QoVe,  श्री  गिडवानी :  क्या  पुनर्वास  उन  का  मूल्य  क्षेत्रों  में  स्थित

 मंत्री  यह  बतलाने  कृपा  करेंगें  :  सम्पत्ति  के  मूल्य  से  अधिक  था  ।

 क्या  सरकार  को  सिंध  के  थ्री  गिडवानी :  क्या  ag  सत्य है  कि

 पित  व्यक्तियों  की  संस्थापकों  से  तथा  वैज्ञानिक रण  योजना  के  चालू  किये  जाने  से

 पित  सिंधी  कर्यकर्त्तान्ों  जिन  में  जन  पूर्व  इन  सम्पत्तियों  को  नगरीय  सम्पत्ति  समझा
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 जाता  परन्तु बाद  में  न  केवल  दावे  कम  हे
 कि

 वे  स्वयं  जा  कर  देख  सकते  हैं  कि  राज्य

 ही  कर  दिये  गये  बल्कि  कुछ  मामलों  में  में  कैसी  जमीन  उपलब्ध  है
 ।

 इस  के  पहचान

 तो  वे  बिल्कुल ही  we  कर  दिये  गये  ?
 यदि  ये

 परिवार
 जमीन  लेना  मेंजूर कर  लेते

 श्यो  ए०  पी०  उन्हें  नगरीय  सम्पत्ति  हू  तो  उन्हें  हैदराबाद  भेज  दिया  जायगा  |

 कभी
 भी

 नहीं  समझा  गया  ।  art  कृष्णा चाय  जोशी  हैदराबाद  में

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  कितने  परिवार att  गिडवानी  :  क्या  यह  सत्य  है  कि

 उन  का  मूल्य  निर्धारण  किया  गया  था  ?  बसाये जा  रहे  हे  ?

 को  पी०  जन  जब  उन्हें  नगरीय  थी  ०  के ०  भोंसले  :  ४६  |

 सम्पत्ति  ही  नहीं  समझा
 *

 गया  तो  उन  का  श्री  कृष्णा चा ्य  ई |  :  क्या  सरकार  ने

 मलय  निर्धारण  किस  प्रकार  किया  जा  उस  योजना  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी
 a  ? सकता  था  ।  ह

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  श्री  जे०  Fo  भोंसले  2,000  रुपये

 इन  क्षेत्रो ंमें  तथा  wea  बहुत  से  क्षेत्रों  में  भी  प्रति  वर्ष  ।

 ऐसो  सम्पत्तियों  को  ग्रामीण  सम्पत्ति  मानने
 डा०  क्या  यह  परिवार

 से  न  केवल  अभा ।  दावेदारों को  उन  का  उचित  केवल  सिन्धी  परिवार  ही  हे  या  उन  में  पंजाबी

 प्रतिकर  wa  ही  मिला  बल्कि  सम्पत्ति  का  मूल्य  परिवार  भी  हं  ?

 भी  कम  हो  गया  ?

 श्री  जे०  के०  भोंसले  :  वे  पाराशिनार
 श्री  ए०  do  पवन  यह  बात  बिल्कुल

 तथा  उत्तर  पूर्वी  सीमा  प्रान्त के  हूँ  ?
 गलत  हे  क्योंकि  नगरीय  तथा  ग्रामीण  सम्पत्तियों

 के  मूल्य-निर्धारण  की  रीति  एक  ही  है  शौर  उन  श्री  हेडा  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 दोनों में  कोई  भेद  नहीं  बरता  गया  था  ।  हुए fe  हैदराबाद में ५०० एकड़ जमीन में  ५००  एकड़  जमीन

 का  एक  उपजाऊ  पड़ा  हुसना  है  जो

 हैदराबाद  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का
 हैदराबाद के  पुराने  प्रधान  मंत्री  का

 पुनः संस्थापन  में  जान  सकता हूं  कि  क्या  सरकार इस  जमीन

 #2 o¥Y¥,  शो  कृष्णा चा यं  जोशी  :  को  शरणार्थियों  को  दे  रही  हे  शौर  यदि

 वें  नहीं  लेते  तो  क्या  वह  स्थानीय  लोगों  को
 पुनर्वास

 मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 उस  पर  बसाने  का  बिचार  रखती  है  ?
 यह  सत्य  ह  कि  हैदराबाद  सरकार  ने  पाकिस्तान

 से  प्राय  विस्थापित  व्यक्तियों  के  कुछ  पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०

 वारों  को  निजामाबाद  ज़िले  में  बसाना  मंजूर  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  मीरलायक

 कर  लिपा है
 ?  अली  के  फार्म  का  ज़िक्र  कर  रहे  |

 यदि  तो  भारत  सरकार  उन  फोन  के  एक  भाग  को  एक  स्थानीय  पार्टी

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनः संस्थापन  के  लिये  को  एक  वर्ष  के  लिये  दे  दिया  गया  हैं  ।  दोष  भाग

 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?  शरणार्थियों  को  दिया  जा  रहा  है  |

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  के०  भोंसल े)
 :  ott  इसे  केवल एक  या  दो

 वर्ष

 के  लये  दिया  गया  है  ।  में  जान  सकता  हूं
 कि

 जो  परिवार  हैदराबाद  जाने  के  भविष्य  के  लिये  क्या  फैसला  किया  जाता
 a

 लिये  तैयार हैं  उन  के  प्रतिनिधियों  से  कहा  गया  ह
 ?
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 श्री  ए०  पी०  इस  सम्पत्ति  के  बारे  वस्तुद्नों  के  क्रय  मूल्य  में  किसी  निश्चित  आधार

 में  सरकार ने  कोई  ara  नहीं  किया  काल  में  प्रचलित  मूल्यों  के  मुकाबले में  जो

 है  ।  बीच  इन  जमीनों  को  पंजाब  के  बाहर  के  परिवर्तन  होते  हूं  उन्हीं  को  ध्यान  में  रख  कर

 लोगों  को  केवल  एक  वर्ष  के  आधार  पर  निर्वाह-व्यय देशना  तैयार  किया  जाता  है  ।

 उठाया  जा  रहा  है  ।  जी  हां  ।  १९४५२  के

 डा०
 क्या  यह  सत्य है  कि  मध्य  से  बहुत  उपभोक्ता  वस्तुद्नों  के

 यह  लायक  चली  फार्म  पंजाबी  दरबारियों
 मूल्य  कम  होते  जा  रहे  हैं  ।

 के  मुकाबले  में  केवल  सिन्धी  शरणाधियों  को
 उन  १६  केन्द्रों  में  से  जिन  के  लिये

 ही  दिया  जाता  यदि  ए  सा  हैं  तो  यह  भेदभाव

 क्यों  किया  जा  रहा  है  ?
 श्रम  विभाग  निर्वाह  व्यय  तैयार  करता

 १५  केन्द्रों  में जून-जुलाई  FER  से  मूल्य  कम
 श्री  Uo  पी०  भेद  भाव  का  कोई

 हो  रहे हे  ।  wea  औद्योगिक  केन्द्रों  में  से  जिन
 अरन  नहीं  हैं  ।  वास्तव  में  सिन्धी  शरणार्थियों

 की  अपेक्षा  पंजाबी  दरबारियों  को  अधिक
 के  लिये  राज्य  सरकारें  भ्र पने  देशनायें  तैयार

 करती  कुछ  केन्द्रों  में  मूल्य  कभी  कभी
 फायदा  पहुंचा  है  ।  पंजाब  के  हर  भ-स्वामी

 और  हर  काश्तकार  को  पंजाब  तथा  पप्पू
 बढ़े  हूं  ।  इस  का  कारण कुछ  तो  इन  देश नाओ ओं

 मं  अ्रद्दे-स्थायी  अधार  पर  या  झ्रावंटन  द्वारा
 का  बनाना  शौर  कुछ  स्थानीय हालत  |

 अखिल  भारतीय  सत  श्रम  जीवी  वर्ग
 जमीनें  दी  गई  हूँ  ।

 के  निर्वाह-व्यय  देशना  की  प्रवृत्ति
 डा०  सुरेश  चन्द्र  :  क्या  सरकार  को

 में  १४  अलग  अलग  देशनायें  शामिल
 स्वयं  सिद्धियों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुम हैं  कि  ag  जमीनें  नहीं  चाहते  ?
 १९५१  की

 अन्तिम  तिमाही  जब  कि  मूल्य

 सब  से  भ्रमित  घटने की  शोर ही  रही  हैं  ।

 जो  ए०  पो०  हमें  कोई
 श्री  नाना  कृषि  सम्बन्धी  मजदूरों वेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।  इस  के

 सिद्धियों  ने  तो  यह  मांग  की  है  कि  उत्तर
 के  निर्वाह  व्यय  देशना  के  gies  तैयार  करने

 afer  सीमा  प्रान्त  के  लोगों  तथा
 शर  उन्हें  प्रकाशित  करने  के  लिये  सरकार

 पुरियों  को  जमीनें  दी  जानी  चाहियें  ।  ने  कदम  उठाये  हें
 ?

 को  बी०  आर०  भगत  :  इस  प्रश्न  का
 निर्वाह-व्यय  देशना

 डा०  अमीन  :  वित्त
 संबंध  नगरीय  क्षेत्रों  तथा  औद्योगिक केन्द्रों

 में  निर्वाह-व्यय से  है  । मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  निर्वाह  व्यय

 देशना  के  झांकने  किस  प्रकार  तैयार  किये  श्री  नाना दास  :  नवाही-व्यय  .  .  .

 जाते  ह  ?

 क्या  यह  सत्य हे  कि  उपभोक्ता
 उपाध्यक्ष  यह  चीज

 कूल  नहीं  है  ।
 वस्तुद्नों के दाम हाल ही में के  दाम  हाल  ही  में  कम  हुए  हें

 ?

 डा०  अमीन
 :

 क्या  निर्वाह-व्यय के  यह यदि  हां  तो  उपभोक्ता  वस्तुझ्नों

 के  दामों  में  कमी  होने  के  बावजूद  भी  निर्वाह
 ग्रांड  मूल्यों  प्रवृत्ति  को  ठीक  ठीक

 व्यय  देश  में  इतना  ऊंचा  क्यों  है  ?  बताते  हें
 ?

 वित्त  मंत्री  से  सम्बद्ध  सभा-सचिव  बी  ०  श्री  बी०  आर०  मेरी  राय  में

 ठीक  ठीक  बतलाते हें  । आर ०  :  कुछ  विशेष  उपभोक्ता
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 श्री  अल्तेकर  :  निर्वाह-व्यय  देशना  तैयार  में  छपे  के  स्टाफ  संवाददाता  द्वारा  दिये

 करने में  क्या  मकान  का  किराया  गिना  TH)  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया है  कि

 जाता ?  लगभग  पचास  हजार  रुपये  के  कम्बल जो

 कि  विस्थापितों  के  लिये  काम  में  लाये  जाने  थे श्री  बी  ०  आर ०  भगत  :  मकान  का  किराया

 गिना  जाता  है  ।  फुलवाड़ी  शरणार्थी  दीवार  में  रखे  रखे

 श्री  एल०  एन०  वर्ष  १९५२  में
 राख  हो  गये  भ्र  उन्हें  जला  कर  खत्म  किया

 निर्वाह-व्यय  से  सब  tates  किस  औद्योगिक

 केन्द्र में  था  ?
 क्या  लगभग  पांच  हजार

 पाजामें  प्रौढ़  कम्बल  को  एक  बड़े  स्टाक  को  जो
 श्री  बो०  आर०  निर्वाह-व्यय

 बिहार  शरीफ  में  कुछ  वर्षों  से  पड़ा  था
 शोलापुर  भ्र  कानपुर  जैसे  शहरों  में

 बिहार  सरकार  के  मंत्री ने  पता  दिया था  कि सब  से  अ्रधिक रहा  है  ।

 वह  सब एक  स्टारडस्ट के  पास  तथा
 को  रवय्या  :  क्या  निर्वाह-व्यय  देशना

 इतना  गिर  गया  हैं  कि  अब  वह  एक
 यदि  ऐसा  तो  क्या  सरकार

 ने  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही की  है  ? साधारण  व्यक्ति  की  दयावती के  बराबर

 करा  गया  है  जो  कि  कम  हो  गई  है
 **

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे ०  क े०  भोंसले  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  में  yet  के  दूसरे  से  (7)  *  सारी  वस्तुयें  बिहार  सरकार की

 भाग  को  छोड़ता हूं  ।  यह  तक का का  विषय  नहीं  |  जो  इस  संबंध  में  आवश्यक  जांच  पड़ताल

 माननीय  सदस्य  इस  समय  प्रत  पुछ  सकते  कर  रही  है  ।  पर  वस्तुयें  बिहार  में  १६४६

 के  दंगों  में  क्षति  उठाने  वाले  लोगों  के  लिये राय  प्रगट  नहीं  कर  संकते  ।

 श्री  राबिया  :  में  प्रश्न  को  बदल  देता  थीं

 हूं  ।  क्या  निर्वाह-व्यय  देशनांक  साधारण  भारतीय  बेकिंग  कम्पनी  अधिनियम

 व्यक्ति  की  क्रय  शक्ति  के  बराबर  है  ?

 नै  2oV.  शी  ए०  एम०
 श्री  बी०  आर०  भगत  :  जैसा  में  कह  चुका  वित्त  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया

 सामान्य  रूप  से  निर्वाह  व्यय  की  प्रवृत्ति  त्रावणकोर-कोचीन  के  विभिन्न  बैंकों  ने  भारतीय
 घटने  की  होगई  है  ।  में  नही ंजानता कि  माननीय

 बेकिंग  कम्पनी  अधिनियम  के  पुरी  तरह
 सदस्य  का  होने  '  से  कया  अभिप्राय है  |

 लागू  हो  जाने  के  फलस्वरूप  होने  वाली
 मेरे  विचार  में  जुलाई  FEKR  से  प्रवृत्ति

 कठिनाइयों  के  बारे  में  अभ्यावेदन  किया
 a घटने  कीਂ  कौर  ही  है  कौर  में  समझता  हुं  कि

 ध
 ?

 क्रय  शक्ति  तथा  मूल्य  एक  होते  जा  रहे  हें  ।
 यदि  तो  ग्र भ्या वेदन

 में
 क्या  क्यां

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  कम्बल  marae  की  गई  हं  ?

 *QoWE.  शो  गिडवानी :  पुनर्वास  मंत्री  सरकार  ने  इस  श्रम्यावेदन  पर

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कि  क्या  सरकार
 का  ध्यान  पटना  \

 /  कितने  बैकों  ने  भ्रभ्यायेदन  कियां

 ame
 के  १०  द.) अपघ्ल  १९५३  के  इडियन  नेशनਂ

 ह
 =  ?

 ae  लाला  लिपि

 प्रत्यक्ष  महोदय  के  ग्रादेशानुसार  काट  त्रावणकोर-कोचीन  में  कितने

 दिया  TaT-—  सम्पादक  संसदीय  वादविवाद  ।  बक  के  हें  ।
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 आडइनेन्स  फैक्टरियां
 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato

 तथा
 जी

 हां  ।  श्रम्यावेदनों  में  *२०४९  सरदार ए०  एस०  सहगल  :  रक्षा

 एक  तो  उन  कठिनाइयों  के  बारे  में  कहा  गया
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 था  जो  कि  बैंकों  को  उस  समय  उठानी  पड़ीं  सरकार  ने  कल्याण वाला  कमेटी  की  रिपो

 जब  उन्हें  बेकिंग  कम्पनी  भ्र धि नियम  की  धारा  की  परीक्षा  की  हूं  जिस  का  सम्बन्ध  ्ार्डनेन्स

 २४  का  पालन  करने  के  लिये  कहा  जायेगा  ॥  फैक्टरियों  में  होने  वाले  उत्पादन  तथा

 अभ्यावेदन  की  दूसरी  विवरण-पत्र  नैन्स  फैक्टरियों  की  रक्षा  सम्बन्धी  सामान

 में  कूरी  लेन  देन  से  सम्बन्धित  आंकड़ों  के  तथा  के  |  सैनिक  आवश्यकताओं  की

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  विभिन्न  हिसाब  किताब
 पूर्ति  के  लिये  प्रयोग  में  लान  की  क्षमता  का

 के  पुनर्वेर्गीकरण  के  बारे  में  थी  ।
 पता  लगाने से  है  ?

 हाल ही  में  fora बेक  के  एक  रक्षा  उपमंत्री  aattat  चन्द्र )

 अधिकारी  को  समस्या  का  अध्ययन  करने  के  सरकार  ने  कल्याण वाला  कमेटी  की  रिपोर्ट

 लिये  त्रावणकोर-कोचीन  भेजा  गया  था  जिस  ने
 की  परीक्षा की  है

 ।
 रिपोर्ट  आ्रार्डनैन्स  फैक्टरियों

 अपनी  रिपोर्ट  पेशा  करदी  है  ।  बैंकिंग  कम्पनी  में  होने  वाले  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  नहीं  है

 अधिनियम  की  धारा  ५३  में  बैंकों  की  बल्कि  विभिन्न  संस्थानों  जिस  में  € न्3े अआडनन्स

 नाइयां  दूर  करने  के  लिये
 कुछ  get

 aid
 फैक्टरियां  भी  शामिल  काम  करने  वाले

 उपबन्ध है  ।  त्रावणकोर-कोचीन  के  बैंकों  को  कर्मचारियों  के  नौकरी  की

 कुछ  छूट

 देने  पर  सरकार  विचार  कर  रही  शादी के  सम्बन्ध  में  हूँ  ।

 ह
 सरकार ने  पृथक  रूप  से  इस  बात  की  जांच

 पप  बेक  ॥
 की  है  कि  श्रार्डनैन्स  फैक्टरियों  में  असैनिक

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इस  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  कहां  तक

 समय  न्रावनकोर-कोचीन  में  लगभग  १६३  अतिरिक्त  सामर्थ्य  है  |

 बेक  संस्थापित  हैं  जो  अपना  काम  धंधा  राज्य
 सरदार  ए०  एस०  क्या  यह

 तक  ही  सीमित  रखते  हँ  ।
 सत्य  है  कि  कल्याण वाला  कमेटी  के  दो  सदस्यों

 att  Wo  एम०  टामस
 :
 मांगों  की  सुची  q— aT  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  तथा थ

 भारतीय  बेकिंग  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  श्रम  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव--यह  सिफारिश

 ११  से  मांगी  गई  छट  नही ंहै
 ।  क्या  श्रम्यावेदन  की  थी  कि  astra  फैक्टरियों  में  औद्योगिक

 Wag  शामिल  नहीं  है  ?  कर्मचारियों  के  स्थायी  तथा  मुख्य  भाग  को

 श्री  ए०  ato  चय
 बनाये  रखा  जा  सकता हे  ?

 इस  प्रत  कौर  रिज  श्री  सतीश  चन्द्र  जैंसा में  ने  अभी

 बैंक  बराबर  विचार  कर  रहे हें  ।  बतलाया  कल्याण  वाला  कमेटी  रिपोर्ट

 कल  ही  त्रावणकोर-को  चीन  बैंकों  ने  कुछ  वेतन  की  श्रेणी  तथा  नौकरी  की  दस्तों  के  सम्बन्ध
 निधि  कौर  इस  सदन  के  कुछ  सदस्य  मंत्रालय  में  है

 ।  उस
 ने

 उत्पादन
 के  पहलू  पर  बिल्कुल

 वालों  से  मिले  श्र  उन्हों  ने  विभिन्न  विचार  नहीं  किया  ।

 मामलों  पर  विचार  किया  था  ।  में  यहां  बता

 दूं  कि  विचार  करने  के  बाद  सदस्य  पुरी  तरह  से  सरदार  To  एस०  क्या  श्रम

 संतुष्ठ  थे  |  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  ने  यह  भी  सिफारिश
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 की  थी  कि  स्थायी  कर्मचारियों  को  रखने
 asta  फैक्टरियां  एक  fete  कार्य  के

 से  पहले  इस  बात  की  पुरी  तरह  से  जांच  हो  लिये  बनाई  गई  हें  ।  वस्तुयें  बनाने  के
 जानी  चाहिये  कि  श्राडंनैन्स  फैक्टरियों  में  लिये  उन  में  हेर  फेर  करना  हो  सकता  है

 उत्पादन  करन  की  अतिरिक्त  सामना  कितनी  किसी  वस्तु  के  बनाने  के  लिये  are  छोटी  छोटी

 महीनों  की  |  माननीय  सदस्य

 शो  संतोष  सरकार  के  सामने  ने  लागत  का  सवाल  उठाया  था  ।  किसी  वस्तु

 के  बनाने  में  कितनी  लागत  बैठती  यह एक  प्रस्ताव  है  कि  झ्राडनन्स  फैक्टरियों  का

 किस  प्रकार से  उत्तम  प्रयोग  किया  जायें  ।  एक दम  से  बताना सरल  नहीं  ह  ।  यह  इस

 बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  श्राप  किस  प्रकार इस  पर  विचार  किया  जा  रहा है  |  हो  सकता

 हूँ  कल्याण वाला  कमेटी  के  सदस्यों  ने  अपनी  हिसाब  लगाते  हू--ड्राप  समस्त  उपरि  व्यय  को

 शामिल  करते  ह  अथवा  आदि  ।  इन
 रिपोर्ट  में  इस  का  भी  उल्लेख  किया  हूँ  ।

 परन्तु  यह  कमेटी  का  कायें  नहीं  था  तथा  निर्देश
 सब  मामलों पर  इस  समय  विचार  हो  रहा

 । पदों  में  इस  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ह

 था  |  श्री  जो०  पी०  क्या  यह  सत्य

 श्री  जो०  पो०  क्या  वाणिज्यिक  है  कि  कठिनाई  इसलिये  हे  क्यों  कि  भ्राडंनेन्स

 उत्पादन  केन्द्रों  के  मुकाबले  भ्रार्डनन्स  फैक्टरियों  फैक्टरियों  में  तेयार  किये  जानें  वाले  सामान

 में  सैनिक  सामान  तैयार  करने  में  अ्रधिक  की  उत्पादन  लागत  wer  वाणिज्यिक  फर्मों

 लागत  बैठती  है  ?  में  तेयार  किये  जाने  वाले  सामान  के  मुकाबले

 अधिक
 ?

 प्रवान  मंत्री  जवाहरलाल  :

 किस  वस्तु  की  उत्पादन  लागत  ?  श्री  जवाहरलाल  यह  तो  हिसाब

 उपाध्यक्ष  आर्डनेन्स  फैक्टरी  लगाने  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  यदि  बाप  इन

 विशाल  फैक्टरियों  के  समस्त  उपरि व्यय
 में  अनेक  वस्तुयें  तैयार  की  जाती  हे  ।  कोई

 को  शामिल  कर  लेते  हे  तो  लागत  बढ़  सकती सामान्य  प्रश्न  नहीं  पूछा  जा  सकता |}  |  दूसरा
 i  अन्यथा  नही ं।

 श्री  नाना  दास  :  इस  समय  श्रार्डनैन्स  श्री  बेलायुधन  आआडंनन्स  फैक्टरियों

 फैक्टरियों  में  असैनिक  झ्रावश्यकताओं  की  में  काम  करनें  वाले  मजदूरो  की  अरार  राग

 कौन  कौन  सी  वस्तु  तथा  कितनी  उत्पादन  छंटनी  न  करने  के  सम्बन्ध में  सरकार  नें

 क्या  कार्यवाही की  है  ? की  जा  रही  हें  ?

 इसी  समय को  जवाहरलाल  उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  इस  प्रश्न  से

 तो  में  उन  समस्त  Teal  के  नाम  नहीं  बतला  उत्पन्न  नहीं  होता  :

 सकता  हूं  जो  वहां  पर  सैनिकों  के  लिये  बनाई

 जाती हूँ  ।  में  सदन  को  बतला  दूं  कि
 श्री  वेलायुद्ध :  यह  होता  है  |

 इस  समय  हम  इस  बात  पर  विशेष  रूप  से  सतीश  चन्द्र  :  यह  बात  झ्र भी  बतलाई

 विचार  कर  रहे  हे  कि  भ्रार्डनैन्स  फैक्टरियों  को  गई  है  तथा  इस  से  पहले  भी  ay  बार  सदन  में

 असैनिक  वस्तु  तैयार  करने  में  कहा  तक  प्रयोग  बतलाई  जा  चुकी  है  कि  सैनिक  वस्तु झ्र ों

 किया  जा  सकता है  ।  एसा  करने में  बहुत  सी  तथा  बाहर  से  की  जाने  वाली  वस्तुश्नों

 कठिनाइयां  हू  किन्तु  हम  उन्हें  हल  कर  लेंगे  |  को  यहीं  पर  तैयार  करने  का  ea  विचाराधीन
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 है  ।  आशा  है  कि  हम  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कि उन  का  देश  में  निर्माण करना

 ही  रूप  रेखा  तैयार  कर  लेंगे  ।  दायक  मत  ऐसी  वस्तुयें  लन्दन  स्थित

 भारत  स्टोर  विभाग  द्वारा  ब्रिटेन से  मंगाई श्री  एन०  एस०  क्या  पंच-वर्षीय

 योजना  में  इस  बात  पर  ध्यान  रखा  गया  है  जाती हें  ।

 कि  श्राडनैन्स  फैक्टरियों  में  उत्पादन  को  उस  सरदार  Yo  एस०  सहगल  :  क्या  भारत
 सीमा  तक  बढ़ाया  जा  सकता  हूँ  जितनी  विभाग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  बात  क

 कि  उन  में  उत्पादन करने  की  क्षमता  हे  ?  उल्लेख किया  है  कि  रक्षा  मंत्रालय
 उन  वस्तुओं

 श्री  जवाहरलाल  मेरे  विचार  में  के  लिये  श्राडंर  देता  हैं  जो  भारत  में  उपलब्ध

 इस  मामले  पर  पंच-वर्षीय  योजना  में  विशेष  हे  या  बनाई  जाਂ  सकती  हो  ?

 रूप से  ध्यान  नहीं  दिया  गया  किन्तु  हम  श्री  सतीश  देने  के  सम्बन्ध

 ऐसा  कर  रहे ह  ।  में  निर्धारित  प्रक्रिया  इस  प्रकार  है--सप्लाई

 लन्दन स्थित  भारत  स्टोर  विभाग  को  दिये  तथा  उज्जैन  के  वाणिज्य

 गय  आडर  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  विकास  विभाग  तथा

 *Qoko,  सरदार  ए०  एस०  सहगल
 astra  फैक्टरियों  के  महासंचालक  के

 पास  साथ  ही  साथ  श्राडंर  की  प्रतिलिपियां
 रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 ~
 करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  १३  भेज  दी  जाती  है  ।  यह  सब  लोग  इस  बात पर

 विचार  करते  ह  कि  क्या  वह  विशेष  वस्तु १९४२  को  समाप्त  होने  वाले  पिछले  चार

 वर्षों  में  लन्दन  स्थित  भारत  स्टोर  विभाग
 देश में  बनाई  जा  सकती  है  अथवा  प्राप्त की

 के  कार्य-संचालन  की  जांच  की  हूँ  ?  जा  सकती  हे  ।  यदि  वैसा  देश  में  ही  हो  सकता

 है  तो  भारत  स्टोर  विभाग  को  दिया  गया  ग्रार्डर
 क्या  यह  सत्य  हं  कि  लन्दन

 तुरन्त  रह  कर  दिया  जाता  है  ।
 स्थित  भारत  स्टोर  विभाग  को  उन  वस्तुभ्नों

 के  लिये  ग्रोवर  दिये  जा  रहे  ह ंजो  भारतीय  सरदार ए०  एस०  सहगल :  क्या  यह

 झार्डनैन्स  फैक्टरियों  में  सरलता  से  बनाई  जा  सत्य  हूं  कि  भारत  स्टोर  विभाग  की  रिपोर्ट

 सकती  हें  ?
 के  पृष्ठ  १७  के  पैरा  ११  में  यह  बतलाया गया

 रक्षा  उपमंत्री  संजीदा  :  हू  कि  यदि  यह  वस्तुयें  भारत  ही  में  खरीदी

 जायें  तो  लागत  कम  पड़ेगी  ? लन्दन  स्थित  भारत  स्टोर  विभाग

 का  नियंत्रण  गृह-व्यवस्था  तथा
 उपाध्यक्ष  यह  स्पष्ट  है

 संसद  मंत्रालय  करता  है  जो  कि  इस  के  कार्य

 की  देख  भाल  करता  है  ।  गुह-व्यवस्था  तथा  रसद

 मंत्री  बरा गोहिन )
 :  क्या  में  अपने  सहकारी

 लन्दन  स्थित  भारत

 स्टोर  विभाग  को  केवल  उन्हीं  वस्तु भ्र ों  के  लिये  रक्षा  उपमंत्री  की  से  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 दे  सकता  हूं
 ?  यह  सत्य  है  कि  लन्दन  संगठन ग्राहक  दिया  जाता  हैं  जो  भारत  में  प्राप्त  नहीं  हो

 ना  ही  बनाई  जा  सकती  हे  ।  फिर  की  प्रादेशिक  कमेटी  ने  यह  रिपोर्ट  दी  है  कि

 उन  को  अधिकतर  छोटी  छोटी  वस्तुयें  के हो  कुछ  ऐसी  sega  के  लिये  उधर

 दिये  जाते हों  जो  झ्राडंनैन्स  फैक्टरियों में  बनाई
 सम्बन्ध में  बार्डर  दिय  जाते  हे  ।  यह  प्रश्न

 उन्हों ने  उठाया  है  तथा  इस  पर जा  सकती  ह  किन्तु  ऐसा  इसलिये  करना  पड़ता

 है  क्योंकि  उन  की  मांग  इतनी  कम  होती है  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  रक्षा  मंत्रालय
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 तथा  वाणिज्य  तथा  उद्योगਂ  मंत्रालय  से  परामर्श  करेंगे  कि

 कर  के  विचार  कर  रहा है  ।  उन्हों  ने  बतलाया
 ३१  १९५३  तक

 ह ैकि  ३०  प्रतिशत  भ्रामक  ३०  पौंड से  भी  सादिक  धन्धों  में  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों

 कम  मूल्य  के  होते  हे  तथा  २०  प्रतिशत  ी अ्राडर  को  प्रशिक्षित  किया

 ३०  शर  १००  पौंड  के  बीच  के  होते  हें  |  ~
 वर्ष  १९५२-५३  में  प्रशिक्षित

 मोटे  तौर पर  Yo  प्रतिशत  ध् भ्राडर  १००  पौंड

 या  उस  से  कम  मूल्य  के  होते  हे  ।
 किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या  है  तथा

 उन  के  प्रशिक्षण  पर  कितना  व्यय
 श्री  जी०  पी०  इस  बात  को

 तथा
 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हम  श्राडनेन्स  फैक्टरियों

 में  फालतू  कर्मचारियों  को  बनाये  रख  रहे हे  क्या  सरकार ने  ऐसा  कोई  तरीका

 इसलिये  उत्पादन  अन्तिम  लागत  अपनाया है  जिस  से  यह  मालूम किया  जा  सके

 fe  प्रशिक्षित  विस्थापित  व्यक्तियों  को कम  बैठेगा  क्योंकि  ep  कर्मचारियों  को

 वेतन  देना  ही  होगा  चाहे  हम  वस्तुयें  बनायें  काम  मिल  wat  हैं  अथवा  नहीं  ?

 अथवा  नहीं  ।

 घी  सतीश  माननीय  सदस्य
 पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  के०

 से  सुचना  संग्रह  जारही
 ने  जो  स्थिति  रखी  हैं  वह  बिल्कुल  ठीक  नहीं  है  ।

 है  तथा  यथा  समय  सदन  पटल  पर  रख
 हमारी  राजनेता  फैक्टरियों में  लगभग  Yo,oo00

 दी  जायेगी

 श्रमिक  काय  करते  है  ।  वर्तमान  काम  को

 ३०००  लाला  आचित  राम :  क्या  गवर्नमेंट देखते  हुए  हो  सकता  ह  लगभग

 श्रमिक  बहुत  शीघ्र  फालतू  हो  जायें  ।  अतिरिक्त  की  तरफ  से  इन  सेंटर्स  के  निरीक्षण  का  कोई

 इंतजाम  है  कि  वहां  पर  विद्यार्थियों  को  ठीक
 वस्तुयें  बना  कर  हम  इन  समस्त  श्रमिकों  से

 काम  लेना  चाहते  ह  ।  इस  समय  वे  फालतू  तरह  पर  ट्रेनिंग  दी  जाती  है  ?  जो

 हीं  हू  ।  एक  या  दो  महीने  में  वे  फालतू  हो  वर्क  सेंटर्स  हें  उन  के  निरीक्षण  के  लिये

 जायेंगे  ।  हम  राग  के  महीनों  के  लिये  योजना  मेंट  की  तरफ  से  कोई  इंतजाम है  या  नही ं?

 तैयार  कर  रहे ह  ।
 श्री  ज०  के०  भोंसले  :

 को  नाना  वे  कौन  सी  मुख्य  वस्तुयें  गवर्नमेंट्स  उस  का  इंतजाम  करती  हैं  |

 हे  जो  भारत  में  नहीं  बनाई  जाती  हँ  किन्तु
 लाला  अमित  क्या  ड्राप  को

 ब्रिटेन  से  ग्रायात  किया  जाता  है  ?

 मालूम  है  कि  वह  निरीक्षण  कितनी  देर  से
 उपाध्यक्ष  यहां  पर  सब  को

 होता  तीन  महीने  छः  महीने
 कैसे  बतलाया  जा  सकता  है  ।  उन  की  संख्या

 या  साल  भर  बाद  ?

 सेकड़ों  में  हैं  माननीय  सदस्य  cet  की  सुचना

 दे  कर  उत्तर  प्राप्त  कर  सकते  हें  ।  दूसरा
 श्री  जेल  के०  Mas:  हमेशा  होता

 प्रत  ।  रहता  तीन  महीने बाद  ।

 लाला  अधिक  क्या  श्राप  बतला
 weal  में  frenfaa  व्यक्तियों

 का  प्रशिक्षण
 सकतें  हें  कि  पिछले  निरीक्षण  की  रिपोर्ट

 जो  थी  वह  क्या  थी  ?  क्या  झाप  के  पास  रिपोर्ट

 २०५१.  थ्री  ए०  एन०  विद्याशंकर  पहुंची हे  कि  ae  निरीक्षण  कैसा  gar  कौर

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  उस  निरीक्षण  का  नतीजों  कैसा है
 ?
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 श्री  जी  के०  रिपोर्ट  गजटेड  तथा  नान-गजटेड  नियुक्तियों  में

 हमारे  पास  नहीं  ताती  :  वह  स्टेट्स  गव नें मेंट  कमी

 के  पास  जाती  हूँ  ।
 *२०५२.  श्री  Yo  एन०

 लाला  अमित  क्या  श्राप  के  क्या  वित्त  मंत्री  ७  १९४२  को

 पास  ऐसी  इत्तिला  हं  कि  जो  विद्यार्थी  इन
 पूछे  तारांकित set  संख्या  १०७  के

 ट्रेनिंग  सेंटर्स  में  तालीम  हासिल  करते  2  सम्बन्ध  में  दिये  wa  उत्तर  का  निर्देश  करने

 थे  अपने  पुरे  समय  में  इतनी  महारत  हासिल  की  कृपा  करेंगे  तथा  बतलावेंगे  कि  :

 नहीं  कर  पाते  कि  अरपना  काम  बाद  में  शुरू

 कर  के  चला  सकें  ?
 क्या  उक्त  get  के  भाग

 तथा  में  पूछी  गई  सूचना  श्री

 को  जे०  के०  भोंसले  :  सब  के  साथ  उपलब्ध

 ऐसा  होता  हैँ  ।  क्या  उक्त  प्रश्न  के  भाग

 लाला  अचिंत  क्या  अप  को  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  उत्तर  में  निर्देशित

 यूनिटਂ  जिस  में  गृह  तथा  वित्त इस  बात  का  इल्म  ह  कि  ऐसे  बहुत  से  विद्यार्थी

 eat  कि  झपना  ट्रेनिंग  का  पीरियड  खत्म  मंत्रालयों  के  अधिकारी  शामिल  अपना

 करते  ्  लेकिन  उन  को  इतनी  महारत  हासिल  काय  पूरा  कर  लिया  हैं  ;

 नहीं  होती  कि  वे  अपना  काम  चालू  कर  सकें  ?
 इस  यूनिट  ने  मितव्ययता

 ब्या  आप  को  इस  की  इत्तिला  है  ?
 के  क्या  कया सुझाव दिये  थे  ate  इन  सुक्षावों

 को
 किस  हद  तक  क्रियान्वित  किया  गया

 श्री  ए०  पी०  सब  तरह  के

 विद्यार्थी  होते  कुछ  सीख  जाते  कुछ
 इस  तरह  कुल  कितने  रुपये

 होते हे  जो  नहीं  सीख  पाते  और  छोड़  कर

 चले  जाते  हें  ।
 की  बचत  हुई  हूँ

 ?

 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी०  : लाला  अमित  माननीय  मंत्री

 जीने  इसी  तरह  से  पहले  भी  कई  बार  जवाब  एक  विवरण  जिस  में  बतलाया  गया

 है  कि  VU-a-LEVY  से  १-११-१९४५२  तक
 दिया  है  ।  लेकिन  में  ae  करना  चाहता  हुं

 कि  क्या  कोई  ऐसा  इंतजाम  हे  कि  जो  विद्यार्थी
 कितने  पद  कम  किये  गये  हं  कौर  कितन  नये

 निकाले  गये  हे  कौर  इस  के  फलस्वरूप व्यय  में अपना  कोस  ठीक  तौर  पर  समय  से  नहीं

 सीखते  हूं  वह  उस  को  ठीक  से  सीख
 कितनी बचत  ate  वृद्धि  हुई है  ,  सदन  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ११, क्या  श्राप  ने  कोई  उस  के  लिये  इंतजाम  किया

 क्योंकि  श्राप  की  गव  मेंट  का  मुख्य  काम  अनुबन्ध  संख्या  ५२]

 विशेष  भारत  सरकार ट्रेनिंग  देने  का  ह  ?

 को  ए०  पी०  कुछ  तो  इ  तने  रही
 के  सब  उन  के  अधीन  २००  से

 अधिक  संलग्न  तथा  अधीन  कार्यालयों  में  जिन
 होते  हैं  कि  उन  को  चाहे  जितने  बरसे  तक

 वह  ant  नहीं  सीख  सकते  |
 में  mets  कार्यालय  भी  सम्मिलित

 कर्मचारियों  की  संख्या  की  स्थिति  का

 लाला  अचिंत  राम  खड़े  लोकन  करेगा  ।  यूनिट ने  अरब  तक  खाद्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  सम्बन्ध  तथा  कृषि  मंत्रालय  झर इस  के  २७  संलग्न

 में  बहुत  से  cet  पूछने  की  अनुमति  दे  चुका हूं  ।  तथा  झ्रधघीन  कार्यालयों  सिचाई  तथा
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 विद्युत  at  इस के  संलग्न  उन  के  फलस्वरूप  प्रतिशत  २४  लाख  रुपये

 कार्यालय  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  का  की  बचत  होगी  ।  कमंचारीवन्द  की  संख्या

 श्रम  मंत्रालय  कौर  इस  के  अधीन  ४  कार्यालयों  में  स्वीकृत  कमी  करने  के  लिये  पग  उठा  ये  जा

 का  श्र  लोक  सेवा  wat  के  कार्यालय  रहे
 हे  ।

 का  निरीक्षण  किया  इस  ने  रायात  तथा
 श्री ए०  एन०  पटल पर  रखे

 निर्यात
 के  मुख्य  नियंत्रक  केप्रधान  कार्यालय  पर  गये  विवरण  में  बतलाया  गया है  कि  ३५३

 भी  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  पेश  की  इस  समय  गजेटेड  पद  कम  किये  गये  हूं और  ८२३

 यूनिट  डाक  तथा  तार  अधिदेश  का  पुनर्विलोकन  wifes  पद  नये  निकाले  गये  हैं प्र ौर  २०६०

 कर  रहा है  ।  नान-गजेटेड  पद  कम  किये  गये  हे  और  ३  Gy.

 नये  निकाले  गये  में  जान  सकता हूं
 कि तथा

 इस  समय  तक  कुल

 &&  लाख  रुपये  की  मितव्ययता  का  सुझाव  इस  प्रकार  की  छंटनी  में  लाये  गये  सब  ar

 दिया  गया  है  ate  विभिन्न  मंत्रालयों  में  निम्न  अ्रधिकतर  कर्मचारियों  को  नये  निकाले  गये

 बचत  होगी  :  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया  है  ?

 (१)  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  तथा  श्री  एम०  alo  माह  अम  तौर  परਂ

 इस  के  संलग्न  श्र  अधीन  कार्यालय  छंटनी  में  लाये  गये  कम चा  रियों  को  नये

 PAC)  लाख  रुपये  गये  पदों पर  लगा  दिया  जाता  परन्तु

 ad पर  कि  a  उन  पदों  के  योग्य  हों  ।
 (२)  सिंचाई  तथा  मंत्रालय

 भ्र  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  श्री  ए०  एन०  में  जान

 भ
 १७  लाख  रुपये  सकता  हूं  कि  क्या  इन  कर्मचारियों  को  वास्तव

 में  नियुक्त  किया  गया  है  या  नहीं  ?
 (३)  श्रम  मंत्रालय  ah  इस  के  संलग्न

 तथा  अधीन  कार्यालय  शी  एम०  सी०  मेरे  पास  सविस्तार

 ४  लाख  रुपये  जानकारी  नहीं

 (४)  लोक  सेवा  आयोग  का  कार्यालय  श्री  ए०  एन०  विद्याशंकर :  कहा
 गया

 ०  ४२.  लाख  रुपये  है  कि  कुछ  बचत  की  गई  किन्तु  विवरण  में

 बतलाया  गया  है  कि  ग  रीड  पद  पर  काम  करने

 से  ३६८९८४३  रुपय  बचत  हुई  है
 (५)  sata  नियति  के  मुख्य

 नियंत्रक  का  कार्यालय  ६४२१०८३  रुपये

 9,0 . ४  लाख  रुपये  उपाध्यक्ष  महोदय  हम  इतने  विस्तार

 में  क॑  से  जा  सकते  ह  ?  इस  की  ग्राम  नहीं
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  कौर  इस  के

 दी  जानी  चाहिए  थी  ।
 संलग्न  तथा  अधीन  कार्यालयों  शौर  केन्द्रीय

 जल  तथा
 विद्युत  ara  श्री  ए०  एन०  विद्यालंकार  :  इस  विवरण

 चलता है  कि  बचत  करने  के  बजाय  अधिक
 के  बारे  में  सरकार  ने  यूनिट  की  कुछ  सिफ़ारिशों

 स्वीकार  कर  ली  मद
 ४

 कौर  ४  में  से  पता  खर्च  किया  गया  है  ।  यह  कैसे

 कहा  जा  सकता है  कि  मितव्ययता की  गई  है
 ?

 उल्लिखित  कार्यालयों  ak  संस्थाओं  के

 बारे  में  की  गई  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।  श्री  uno  ato  जैसा  कि  में  ने

 जो  सिफारिशें स्वीकार  की  जा  चुकी  पहले  कहा  है  कि  यह  दल  १९५२ से  काम
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 रहा  हेलो  इस  ने  केवल  चार  या  पांच  उस  का  यह  था  fe जो  वाइस  चान्सलर  ने

 क्यों की  परीक्षा की  विवरण  में  ge¥y  लतीफ़ा  दे  दिया  नये  वाइस

 से  PEXR  तक  सब  पद  बतलाये  गये  चान्सलर  के  मामले  में  कुछ  दिनों  तक

 जब  मंत्रालयों  की  जांच  हो  तो
 यूनीवर्सिटी  ने  देर  की  ।  फिर  जब  कमेटी  बनी

 व्यक्ति  स्वयं  प्रकट  हो  जायगी  ।  तो  कमेटी के  काम  में  देर  अब  नये  वाइस

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगला  |  चान्सलर  मुक़र्रर  हो  चुके  हूं  र

 कुलपतियों  तथा  राज्य  दिक्षा  मंत्रियों  का
 उम्मीद है  वह  जल्द  चाज  ले  AT  |

 सम्मेलन
 अडंसान  को  बसाना

 *
 २०५४, डा०  राम

 दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  *२०५५.  डा०  राम  सुलग  fag:  क्या

 क्या  हाल  में  नई  दिल्ली  में  प्रायोजित  गृह  कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 पतियों  तथा  राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  किः

 में  भारत  के  सब  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों

 को  झ्रामंत्रित  किया  गया  था  ?  क्या  भारत  सरकार  ने  अंडमान

 arc  निकोबार  द्वीपों  में  अपनी  बसाने  की
 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में

 योजना  में  कोई  प  रावत न  किया  शर
 दिल्ली  विश्वविद्यालय का  प्रतिनिधित्व  किस  ने

 किया  था  ?
 यदि  तो  यह  परिवर्तित  योजना

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  aaa
 क्या  है  प्रौढ़  इस  नई  योजना  के  अनुसार

 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  :
 पांच  वर्षों  में  वहां  कितने  परिवार  बसाये

 तथा  सभी  कुलपतियों  को  जायेंगे  ?

 आमंत्रित  किया  गया  परन्तु  उस  समय

 गृह  उपमंत्री  :
 चूंकि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  कुलपति

 कोई  नहीं  इसलिए  उस  सम्मेलन में  इस
 जी  नहीं  ।

 विश्वविद्यालय  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  था  ।
 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 डा०  राम  सुभग  fag:  कितने समय  से  माननीय  सदस्य  को  सरकार  की  नीति  के  बारे

 दिल्ली  विश्वविद्यालय के  कुलपति  के  पंद  पर  में  कुछ  गलत  फ़हमी  सरकार  ने  इस

 कोई  नहीं  था  प्रौढ़  इस  का  कारण  क्या  था  ?  सम्बन्ध  में  जो  निश्चय  किया  है  वह  यह  हे  कि

 उपनिवेश्षन  की  योजना  शरणार्थियों के  पुनर्वास
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 तक  ही  सीमित  न  बल्कि  उपनिवेदान  के

 अनुसन्धान  मंत्री  आज़ाद )
 :  कोशिश

 सामान्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  होगी  ।  किन्तु

 कर  रहे  है  कि  वे  जल्द  चाज  उपनिदेशक की  सामान्य  योजना  में  शरणार्थियों

 डा०  राम  सुलग  कितने  दिनों  से  के  पुनर्वास  को  वरीयता  दी  तदानुसार

 वाइस  चान्सलर  के  पद  पर  दिल्ली  यूनीवसिटी  हम  इस  वर्ष
 केवल  पूर्वी  पाकिस्तान  के

 unfaat at atrarat & Wel को  वरीयता  दे  रहे
 अगले वर्ष से

 से में  कोई  नहीं  था  उस  के  त  होने  का
 कारण

 क्या  था  ?  क्यों  नहीं  था  ?
 ७४  प्रतिशत  उपनिवेश पूर्वी  पाकिस्तान  के

 arora के  लिए  सुरक्षित  रखा  जायेगा मौलाना  में  समझता  हुं  शायद

 सात  आठ  महीने  की  मुद्दत  गुजरी  कारण  दोष  भारत  के  अरन्य  भागों  के  लोगों  के  लिए
 ।

 267  PSD



 '४  avg  मौखिक  उत्तर  १२  सई  १९५३  मौखिक  उत्तर  ध  ह  है

 श्री  थान  में  जान  सकता हूं
 कि

 श्री  दाता  जहां
 तक  सीलोन

 के
 क्या  पाकिस्तान  को  छोड़ कर

 अन्य  स्थानों  नागरिकों  या  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  इस

 के  शरणार्थियों  को  वरीयता  दी  जायेगी  ?  wet पर  विचार  ही  नहीं  किया

 श्री  दातार  केवल  शरणार्थियों  को
 २४  प्रतिशत  में  उन्हें  भी  सम्मिलित  कर  लिया

 बल्कि  अन्य  भागों  के  सदस्यों  या  नागरिकों

 को  वरीयता  दी  जायेगी  ।  उदाहरणतया  दार  ए०  एस०  क्या  मंत्री

 महोदय  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जनरल

 wea  भागों  से  प्रार्थनापत्र प्राप्त  हूं  जहां  कालोनाइजेशन  की  जो  स्कीम  है  वह  कितने

 वर्ष  में  gt  हो  जायेगी ? मुख्य  उपनिवेशीय  योजना  का  सम्बन्ध

 उन  के  मामलों पर  भ्रगले  वर्ष  से  विचार  किया  श्री  यह  योजना  लगभग  ४

 जायेगा  |  किन्तु  साथ  हम  इस
 करोड़  की  लागत  पर  ५  वर्षों  ७०६ ि मपूृण  हो  जा

 बात  पर
 भी  विचार

 कर  कि
 क्या  उत्तरी

 डा०  राम  gan  fag:  में  जान  सकता हूं
 अंडमान  म  जहां  श्री  साफ़  की  हुई  भूमि

 कि  इन  पांच  वर्षों  में  लगभग  कितने  एकड़
 उपलब्ध  है  त्रावणकोर-कोचीन  के  कुछ

 भूमि  को  कृषि  यो
 ग्य

 बनाया
 वारों  को  बसाया  जा  सकता है  ।

 श्री  कुल  २०,००० एकड़
 श्री  थानू  मेरा  प्रश्न  समूद्र  पार

 जैसे  सीलोन  आदि  से  कराने  वाले  डा०  राम  सुलग  वहां  कितने

 थियों  के  बारे  में  न  कि  wea  राज्यों  से  लोगों  को  बसाया  जायेगा  ?

 जाने  वालों  से  |  श्री  Vooo  परिवारों

 श्री  उन  के  मामलों पर  भी
 श्री  दादी  :  क्या  में  यह  समझ  लूं  कि

 विचार  किया  जायेगा  |
 २४५  प्रतिशत  जिस  की  दौर  माननीय  मंत्री  ने

 श्री  थानू  अन्य  शरणार्थियों  के  निर्देश  किया  गैर-शरणार्थी  होंगे  ?

 बारे  में  क्या  स्थिति  होगी  ?
 श्री  दातार :  वे  भारत  के  अन्य  भागों  से

 श्री
 जहां  तक  शरणार्थियों  का  होंगे  ।

 श्री  दादी  :  क्या वे
 गँर-दारणार्थी  होंगे  ?

 के  दारणाधियों  को  वरीयता  दे  रहे  1  इस
 श्री  गैर-शरणार्थी  भी  होंगे  :

 के
 बाद

 हम
 भारत

 के
 अन्य  भागों

 से
 बराने  वाले

 इराक़ियों  के  मामले  पर  विचार  |  श्री  में  जान  सकता  हुं  कि

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपों  के  संसाधनों
 श्री  थानू  पिल्ले

 :  मं  यह  जानना  चाहता
 का  विकास  इस  योजना  का  एक  भाग  है  ?

 हूं  कि  क्या  अंडमान  द्वीपों  में  बसने  के  विषय  में

 सीलोन  से  जाने  वाले  लोगों  के  साथ  पूर्वी
 श्री  जी  यह  योजना  का

 पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  की  तरह  समान  भाग हूँ  ।

 व्यवहार  किया  जायेगा  ?
 लॉटरियां

 उपाध्यक्ष  उन्हों  ने  कहा  है  कि  *QoE.  श्री  गृह

 पाकिस्तान  से  झान  वाले  शरणार्थियों  को  का र्थे  मंत्री  यह  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वरीयता  दी  जायेगी  |  क्या  PEYQ—KR  में  किन्हीं  राज्य
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 सरकारों  को  लाटरियां  आयोजित  करने  की  श्री  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि

 आज्ञा  दी  गयी थी  ;  कुछ  राज्य  सरकारें  लाटरियों  को  प्रोत्साहन

 देती  हे  जो  कि  एक  प्रकार  का  जुर्माने  ?
 यदि  at,  तो  किन  राज्यों  में  ak

 किन  प्रयोजनों  के  लिए  ये  लाटरियां  आयोजित  श्री  जी  राज्य  सरकारों

 की  गई  तथा  ने  लारियों  को  बिल्कुल  भी  प्रोत्साहन  नहीं

 दिया  केवल  दो  ७  पर  ने
 क्या  राज्य  सरकारों  या  सामान्य

 लॉटरियां  की  मजूरी  देने  की  इच्छा  प्रकट  की
 जनता  को  लॉटरियां  आयोजित  करने  की

 शअआज्ञा दे ने दे  ने  के  बारे  में सरकार  की  कोई  निश्चित
 किन्तु  उक्त  प्रस्थानों  को  भारत

 सरकार  ने  स्वीकृत  कर  दिया  ।

 श्री  नाना दास :  क्या  राज्य  सरकारें

 गृह-क्लार्क  उपमंत्री
 इन  लॉटरियां  पर  कोई  कर  वसूल  कर  रही  हें

 ?

 जी  नहीं  ।

 श्री  मुझे  ऐसी  कोई  जानकारी
 wet  नहीं  उठता  |

 नहीं

 भारत  सरकार  की  नीति  बराबर  श्री  बीरा स्वामी :  क्या  सरकार  उक्त

 सब  प्रकार  की  लौरियों  को--चाहे  उनका  लाटरियों  को  बन्द  करने  की  किसी  प्रस्थापना

 उद्देश्य  कितना  ही  क्यों  न
 पर  विचार कर  रही  है  ?

 प्राधिकृत  करने  या  राजकीय  समर्थन  देने  के

 श्री  भारत  सरकार की  यह  नीति विरोध  में  रही  क्योंकि  उन  से  जुए  की  भावना

 तो  हमेशा से  रही  है को  प्रोत्साहन  मिलता  है  तौर  इस

 त्रिपुरा  में  प्राइमरी  स्कूलों  को  सहायता कारण  वे  हानिकर  हो  सकती  हे  ।

 लॉटरियां  को  लाइसेंस  दिया  जाना  राज्य
 *

 २०५७.  श्री  वीरेन  क्या  शिक्षा

 सरकारों के  क्षेत्राधिकार  के  श्रन्तगं  त  भ्राता  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 श्री  सादिया  क्या  सरकार  को  क्या  यह  सत्य  है  कि  त्रिपुरा  में

 अदि मजा तियों  के  लोगों  द्वारा  खोले  गये  तथा
 ज्ञात  ह  कि  स्वीपस्टेकਂ  में  प्रत्येक  ag

 एक  बड़ी  धनराशि  से  बाहर  जा  रही
 चलाये  जाने  वाले  प्राइमरी  स्कूलों  को  सरकार

 3 >  द्वारा  कोई  सहायता  नहीं  मिल  रही  है  कौर
 ह ग

 उन  में  से  कुछ  झ्राधिकਂ  कठिनाइयों  के  कारण

 श्री  दातार  :  सरकार को  पता  है  कि  बन्द हो  रहे  तथा

 कुछ  धन  बाहर  जा  रहा  जहां  तक  बर्मा  कौर
 क्या  इन  स्कूलों  को

 पुतंगाली  भारत  के  टिकटों  का  सम्बन्ध

 भारत  सरकार  पहले  ही  का  यं  वाही  कर  रही
 जातीयਂ  कल्याण  निधि  में  से  राधिका  सहायता

 दी  जाने  की  कोई  प्रस्थापना है  ?

 श्री  मीडिया  क्या  सरकार  यह
 संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 बता  सकती है  कि  इस  में  अरब  तकਂ  लगभग
 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  मालवीय

 कितना  धन  बाहर  जा  चुका
 तथा  सरकार  को  इस  स्थिति

 श्री  मेरे  पास  यहां  का  ज्ञान  तो  नहीं  है  परन्तु  यह  पता  लगाने  के

 मौजूद  नहीं
 लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हू ंकि  ऐसे  कितने
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 सम्बन्धी  वर्तमान  नियमों  पर  क्या  प्रभाव स्कूल  विद्यमान  हें  सहायक  अनुदान

 पाने के  पात्र  पड़ेगा  ?

 उपाध्यक्ष  संख्या  Yous  श्री  एम०  सी०  यह  तो  संसद

 श्री  कमल  सिंह  ।  सचिवालय  को  ही  पता  होगा  |

 उपाध्यक्ष  STo  |
 श्री  के०  जी०  क्या  रेलों  में  से

 भविष्य  में  इस  नियम  का  अनुसरण  किया  जाये  प्रथम  श्रेणी  समाप्त  किये  जानें  के  पश्चात्

 प्रथम  श्रेणी  में  यात्रा  करने  को  अधिकृत कि  जब  कोई  दो  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 रखा  जाये  तो  वे  पहले  से  ही  इस  विषय  में  व्यक्तियों  को  द्वितीय  श्रेणी  में  यात्रा  करनी

 होगी  ?
 अनादर  में  बात  कर  लें  प्रौढ़  यदि एक  सदस्य

 यहां  उपस्थित  न  हो  तो  दूसरा  सदस्य  उठ  कर  श्री  एम०  सी०  यदि  प्रथम  श्रेणी

 प्रश्न  प्रस्तुत कर  यदि  वह
 एसा

 नहीं
 करेगा

 नहीं  रहेगी  तो  फिर  उन्हें  गाड़ी  की  सर्वोच्च

 तो
 में

 उस  प्रश्न  को  छोड़  कर  दूसरा  ले  लिया  श्रेणी  में  यात्रा  करने  का  हकਂ  होगा  |

 करूंगा  |

 गवेषणा  प्रशिक्षण  छात्रवृत्तियां
 यात्रा  भत्ता  सम्बन्धी  नियम

 Roe,  श्री  शादियां  क्या
 २०५८,  डा०  atlas  बया  वित्त  मंत्री

 यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  :
 शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  रेलवे  की  श्रेणियों  में  हाल  में  EY R—¥R TAT  4 RYR-V}

 किये  गये  परिवर्तनों  का  भिन्न  भिन्न  वर्ग  के
 में  (१)  मंसूर  विश्वविद्यालय  तथा  (२)

 उस्मानिया  विश्वविद्यालय  के  विद्यार्थियों
 सरकारी  पदाधिकारियों  के  लिये  यात्रा  भत्ता

 सम्बन्धी  नियमों पर  भी  प्रभाव  तथा
 के  लिये  कितनी  गवारा  प्रशिक्षण  छात्रवृत्तियां

 निर्धारित  की  गई  तथा
 FAT  सरकार  यात्रा  भत्ता  सम्बन्धी

 नियमों  को  एक  प्रतिलिपि  सात-पटल  पर
 उन  वर्षों  में  इस  प्रयोजनार्थ  कुल

 रखेगी ?
 कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक वित्त  उपमंत्री  एम०  ato

 जी  at
 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  :

 निम्नलिखित  छात्रवृत्तियां  निर्धारित
 सरकार  द्वारा इस  विषय  पर

 की गई  थीं
 निर्गमित  अन्तरिम  अनुदेशों  की  एक  प्रतिलिपि

 (१)  मैसूर  विश्वविद्यालय : सदन-पाल पर  रखी  जाती  है  ।

 सीनियर परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]
 जूनियर

 १९५१-५२  दे
 Sto  यात्रा  भत्ता  सम्बन्धी

 PERKY  द
 प्रस्तावित  नियमों  से  कितनी  बचत  होगी  ?

 (२)  उस्मानिया  विश्वविद्यालय  :

 श्री  एम०  सी०  हमारे पास  यहां  POX I—UR  _  _

 जानकारी नहीं  है  ।  PEXQ—NF  %  x

 श्री  tad  की  श्रेणियों  में  मसूर  विश्वविद्यालय  द्वारा  तो
 वर्तन  होने  से  संसद्  सदस्यों  के  यात्रा  भत्ते  9, AAG  रुपये  ११  अन  की  राशि  व्यय  की
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 गई  है  भर  उस्मानिया  विश्वविद्यालय द्वारा  उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य

 कुछ  व्यय  नहीं  किया
 गया  अलग  प्रश्न  रख  |  जब  एक  सदस्य

 मैसुर  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  जानकारी
 श्री  ये  गवेषणा  छात्रवृत्तियां

 किन  किन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  दी  जाती  ह
 !  चाहता

 है  तो  इस  का  तात्पयं  यह  तो  नहीं  है

 कि  प्रत्येक  सदस्य  अपने  अपन  राज्य  के  बारे  में

 श्री  के ०  डी०  मालवीय  :  विभिन्न  पूछने  नग |  यदि  वे  चाहें तो  इस  के  लिय

 वैज्ञानिक  विषयों  के  सम्बन्ध  अभिप्राय  यह  प्रश्न  रख  सकत  ह  |

 है  कि  योग्य  विद्यार्थी  वैज्ञानिक  विषयों  में  सरदार  ए०  एस०  सहगल
 बिल्कुल

 गवेषणा कर  सक  |  ठीक  |

 श्री  वे  विषय क्या  हैं  ?  श्री  आर०  एन०  सिह  क्या  में  जान

 सकता  fe  किस  य  निवासी  का  कोटा  सब
 उपाध्यक्ष  विषयों  की  सूची

 से  अघिक है  ?
 किस  प्रकार  दी  जा  सकती  है

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैसूर  विश्वविद्यालय
 प्रो ०  डी०  ato  शर्मा  क्या  एसी

 wit  हैदराबाद  विश्वविद्यालय  में  ?  में  इस
 छात्रवृत्तियां  अन्य  विश्वविद्यालयों  को  भी

 प्रश्न  के  पूछ  जाने  की  अनुमति  नहीं
 दी  गई  ह  या  केवल  उपरोक्त  दो  विश्वविद्यालय

 लोको  ही ?
 कर नाटक  गायन-विद्या  अकाली

 श्री  क्०  डी०  सालों  अंशों  के  FQofo  श्री  मीडिया  गोड़ा  :  व्या  दिक्षा

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  किਂ प्राकार  पर  निर्धारित  छात्रवृत्तियों  की  कुल

 संख्या  ३०६  तथा  शायद  २३८  कर नाटक  गायन-विद्या  क़दमी

 |  a  की  स्थापना  में  किन  कठिनाइयों  सामना

 तथा
 श्री  रघुनाथ  fag:  इन  म॑  हिन्दू

 सिटी  के  वास्ते  क्या  अलॉटमेन्ट  sare
 ?  इस  की  स्थापना  की  कब  तक

 सम्भावना है  ?

 श्री  के  डी०  इस  में सब  का
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 कोटा  शामिल  में  इस  समय  बनारस  सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  मालवीय
 सिटी का  कोटा  नहीं  बतला

 (१)  भाग  लेने  वाले  प्रस्तावित  राज्यों

 Sto  डी०  सी०  पंजाब  feed.  में  से  न्नावणकोर-कोचीन  राज्य  इस  कारण

 विद्यालय का  श्रभ्यंश  कितना  है  ?  इस  में  भाग  नहीं  लेना  चाहता  कि  वहां  पर

 श्री  के०  डी०  मालकोश  जसा कि  में  ने
 पहले  से  एक  पूर्णता  सज्जित  गायन

 लय  चल
 अभी  यह  wea  सब  विश्वविद्यालयों

 का  ३०६  कौर  २३८  का  अ्रलगਂ
 भारत  सरकार  मद्रास

 हैदराबाद  कौर  म  सूर  राज्यों  की  सरकारों  के
 ब्यौरा  मेरे  पास  मौजूद  नहीं  है  ।

 बीच  प्रस्तावित  अ्रकदमी  के  बारे  में  प्रत्येक

 प्रो ०  डी०  सो०  फार्मा  FIT  माननीय  राज्य  के  व्यय  में  भागਂ  सम्बन्धी  मतभेद
 मंत्री  यह  जानकारी सदन  पटल  पर  रख

 mit  कुछ  समय  के  लिए  तो  इस

 श्री  के०  डी०  जी  हां  ।  प्रस्ताव  का  विचार  छोड़  दिया  गया  है  ।
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 भारतीय  विज्ञान  संस्था  बंगलौर  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 के  २०६१.  श्री  एस०  सी'०  सामन्त  :  क्या
 सम्मान  उपमंत्री  (att  के ०  डी०  :

 तथा  जी  इस  सारे  मामले दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  विज्ञान-संस्था  बंगलोर  में  वैज्ञानिक  पर  विचार हो  रहा

 इंजीनियर्स  विभाग  के  कब  तक  पूर्ण  बन  जाने  श्री  मुनि स्वामी  :.  में  जान

 की  झा शाहे है  ?  सकता  हूं  कि  इस  सारे  विचार  को  afar

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  रूप  कब  दिया  जायगा  ।

 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०
 :

 विभाग के  सम्बन्ध  में  EYL  में  सरकार
 श्री  के०  डी०  मालवीय :  यथाशीघ्र

 द्वारा  अनुमोदित  विकास
 कार्य  क्रम

 के  श्री  एसा  कब  सम्भव  हो

 १९५४  TH  पुरा  हो  जाने  की  पादा  सकेगा  ?

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  क्या  में  माननीय
 श्री  के०  डो ०  विभिन्न  राज्य

 सरकारों से  पराजय  हो  रहा  मामला
 मंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  भारत  में  किसी

 दूसरी  जगह  भी  ऐसी  एयरोनॉटिकल
 बहुत  सीधा  नहीं  है  तथा  कुछ  समय  तो  इस  में

 जसा  कि  में  ने  कहा है
 सरकार  इस

 नियरी  सिखाई  जाती  है  या  नहीं  कौर
 बारे  में  यथाशीघ्र  फैसला  करेगी  |

 सिखाई  जाती  है  तो  किस  जगह  पर  कौर  किस
 अ

 इन्स्टीट्यूट में  ?

 श्री  Fo  डी०  जहां  तक  मुझे
 प्रदान  के  लिखित  उत्तर

 निवास  से  लिया  गया  ऋण
 मालूम  है  समुचित  प्रबन्ध  भारतवर्ष

 में  किसी  कौर  केन्द्र में  नहीं
 २०३८.  श्री  दिवस्पति  क्या

 राज्य  मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  एस०  सी०  क्या  में  जान

 सकता  हुं  कि  इस  इंस्टीट्यूशन  में  पोस्ट  ग्रेजुएट
 क्या  विकास  या  किसी  aix

 और  श्रोवर्सीज़  ट्रेनिंग  भी  दी  जायगी  ?  प्रयोजन  से  हैदराबाद  के  निजाम  से  ऋण

 लेते  समय  हैदराबाद  राज्य  सरकार  ने  राज्य
 श्री के०  डी०  जी  हां  पर

 मंत्रालय से  परामर्श  किया श्रोवर्सीज़  ट्रेनिंग  से  वहां  की  शिक्षा  का  क्या

 सम्बन्ध |
 यदि  ऐसा  तो  कितना  ऋण

 सरकारी  सेवा  में  लेने  के  लिये  शिक्षा  स्तर
 लिया  गया था  तथा  किन  प्रयोजनों  तथा

 यदि  तो  उस

 *FQORR.  श्री  क्या
 सरकार  द्वारा  विभिन्न  स्रोतों  से  लिए  गए

 शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  क

 संघ  सरकार एकਂ  प्रस्ताव  पर  विचार कर  रही

 ऋणों
 के  बारे  में  सरकार

 को
 विदित  है

 ?

 गृह  कार्य  तथा  राज्य
 है  जिस  से  सरकारी  सेवा  में  व्यक्तियों  को

 लेने  के  लिये  उपाधि  इरादी  पर  जोर  नहीं
 :  जी

 दिया  जायगा  ?  भारतीय  रु०  मुद्रा  में  १२.२२

 यदि  ऐसा  है  तो  नियुक्तियों  के  करोड़  रु०  जो  उस  राज्य  की  वित्तीय

 कं ताओ ंके  पुरा  करने के  लिए  लिया  गंगा लिये  व्यक्तियों  को  किस  आधार  पर  चुना

 जायगा ?  set  नहीं  उठता
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 परिसीमन  आयोग  अम्बर नाथ  area

 *2o¥3.  श्री  भीखा  भाई  विधि
 FQROVS  श्री  के ०  पी०  क्या

 रक्षा  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 परिसीमन  शअ्रायोग  के  परिसीमन  तथा  स्थानों  क्या  झम्बरनाथ  अ्ाड नन्स  फैक्टरी

 के  रक्षित  करने  सम्बन्धी  फैसलों  में  बाद  में  ने  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  तथा  यदि

 परिवर्तन  हो  सकेगा  एसा  सतो  कब से

 फैक्टरी  में  कितने  विदेशी  fara
 वर्तमान  रक्षित  स्थानों  पर  बद

 काम कर  रहे  ह  उन  के  वेतन  शादी
 में  अ्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  तथा  अनुसूचित

 क्या  तथा
 जातियों  की  सुची  में  कुछ  जोड़ने  या  उस  से

 कुछ  निकाल  देने  से  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?  इस  फैक्टरी  के  भारती  यों

 द्वारा  प्रवर्धित  होने  की  कब  अदा  की

 (7)  पिछड़े  वर्गों  सम्बन्धी  आयोग  की  जाती है  ?

 सिफारिशों  से  परिसीमन  भ्रायोगਂ  द्वारा  निश्चित

 किए  गए  रक्षित  स्थानों  की  संख्या  पर  क्या
 रक्षा  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )

 श्रीमान  किया  जाता  है  कि  माननीय  सदस्य
 प्रभाव  पड़ेगा ?

 का  निर्देश  भ्रम्बरनाथ  के  मिनी  के

 विधि  तथा  अल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री
 मूल-नमूनों  की  फैक्टरी  से  इस  फैक्टरी  का

 उद्घाटन  प्रधान  मंत्री  द्वारा  १३.  जनवरी परिसीमन  आयोग

 PUR  की  धारा  १०  में  निर्दिष्ट  कुछ
 १९४३  को  किया गया  है

 अमुख्य  से  संशोधनों  के  परिसीमन  २९

 amram  के  अन्तिम  में  कोई  परिवर्तन  इन  टक्नीशियन्स  के  वेतन  €००  frag

 नहीं हो  सकेगा  फ़ेंक  प्रति  मास  से  लेकर  १८४५०  स्विस  फ्रेंक

 प्रतिमास तक  हें  इस  के  अतिरिक्त उन्हें
 तथा  संविधान  के  अन्तर्गत

 vyo  स्विस  फ़र्क  प्रति  मास  का  विदेश  भत्ता
 परिसीमन  ग्रा योग  को  उस  जन  संख्या  के  प्राकार

 मिलता  एक  अधिकारी को  २२००  fray

 पर  निर्वाचन-क्षत्रों  को  निश्चित  करना  होगा  फ़ेंक  तथा  dYo  स्विस  फ्रेंक  विदेश  भत्ते  के  रूप

 जो  पिछली  जनगणना  से  निश्चित  की  गई  में  दिए  जाते

 इस  के  अनसार  इस  परिसीमन काय  के  करते

 तीन  से  पांच  वर्ष  के  अन्दर  अन्दर समय  शझ्रायोग  को  १९५१  की  जनगणना  से

 भ्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  तथा  श्रनसूचित  शिक्षा  तथा  चिकित्सा  सम्बन्धी  संस्थाओं

 जातियों के  सम्बन्ध में  प्राप्त हुई  जनसंख्या  के
 तथा  निकायों  को  दिय  गय  अनदान

 आधार  पर  उक्त  जातियों  के  लिए  स्थानों  को

 रक्षित  करना  अनुसूचित  जातियों  तथा  *२०६३.  श्री  बादशाह  गीत  क्या

 दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 अनुसूचित  श्रादिमजातियों  की  सूची  में  किए

 गए  किन्हीं  परिवेश नों  से  तथा  उन
 कीह  संख्या

 में  सरकार न  त्रों  १९६  ४५२-४५३  म  भारत म  या

 विदेशों  में  दिक्षा  तथाਂ  चिकित्सा  सम्बन्धी बाद  में  किए  गए  किसी  अन्तर  से  पहले  से

 किए  गए  किसी  परिसीमन-काय
 पर  कोई  कायें  कर  रही  विभिन्न  संस्थाओं  तथा  निकायों

 को  कितनी  धनराशि  अनुदान  रूप  से  दी प्रभाव  नहीं
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 तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  इस  के  अ्रतिरिक्त  निम्न  गेर-भारतीय
 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  मंत्री  :  रियासती  सेना  के  दस्ते  भी  थे  जिन  में  कुछ
 शिक्षा  सम्बन्धी  संस्थाओं  तथा  निकायों  के

 भारतीयਂ  रियासती  सेना  का  कर्मचारीवर्ग  भी

 सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र
 की

 जा  रही  है  तथा  शामिल  था  ।

 सदन-पटल  पर  रखी  जायगी  ।  चिकित्सा

 सम्बन्धी  संस्थानों  के  बारे  में  प्रश्न  स्वास्थ्य  विन्ध्य  प्रदेश  रियासती  सेना

 मंत्री से  पूछा  जाय  ।  प्रधान  कार्यालय

 विन्ध्य  प्रदेश  at  सशस्त्र  सेवायें  स्प लाई  डिपो

 FROG.  श्री  रण दमन  क्या  एम०  टी०  तथा  परिवहन

 रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  छुपा  करेंगे  :
 ars

 विलीनीकरण  से  पहले  विन्ध्य

 प्रदेश  की  विभिन्न  रियासतों  की  सैन्यਂ  शक्ति  इन  सेनाग्रों  के किसी  भाग  को

 कितनी  थी  कौर  उस  का  स्वरूप  क्या
 मित  सेना में  नहीं  लिया  गया  |

 इन  सेनाओं  के  किन  भागों  को  जी  हां  ।

 केन्द्रीय  सरकार  की  सैनिकों  में  मिला  लिया

 गया  सिवाय  दो  मामलों  के  जिन  के

 सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  भ्रान्ति  फैसले  के  होने क्या  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार

 की  सेनाओं  में  न  मिलाई  गई  सेनाओं  के  किन्हीं
 की  श्राद्या  की  जाती  प्रत्याशित

 वेतनों  को  दिया  गया  है  ।  अन्तिम  समझौते
 सदस्यों  से  ऐसी  कोई  शिकायतें  भी  मिली  हैं

 कि  उन्हें  सुविधायें  मिलनी  चाहियें  थीं  के  सम्बन्ध  में  शी  घ्रतापूर्ण  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ।
 वे  नहीं  मिलीं ak

 यदि  तो  सरकार  ने  इन

 शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?  अलीपुर  को  नई  टकसाल

 रक्षा  उपमंत्री  सती दा
 :

 *
 २०६६.  श्री  तेल कीकर  वित्त  मंत्री

 विलीनीकरण  से  पहले  विन्ध्य  प्रदेश  की  विभिन्न  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रियासतों  के  सेना  के  दस्तों  की  जन-संख्या  इस

 प्रकार  से  थी  —_——
 क्या  यह  सत्य  है  कि  भ्र ली पुर

 की  नई  टकसाल  में  इसਂ  समय  केवल  निकल  की

 (१)  रीवा
 डलियों  से  ही  निकल  के  सिक्के  बनाए जा  रहे

 बनकर  बटैलियन  448  तथा

 पैदल  सेना  प्रशिक्षण  केन्द्र  ४८

 सैनिक  अस्पताल  १७  क्या  उस  टकसाल  में  निकल  के

 डब्लू/टी  सैक्शन  8%  अतिरिक्त  दूसरी  धतूरों  से  भी  सिक्के  बनाने

 के  प्रबन्ध हैं  ?
 (२)  पन्ना

 छत्तर साल  पैदल  सेना  १४७ਂ

 fag  उपमंत्री  go  ato
 :

 (३)  दतिया

 प्रथम  गोविन्द  पैदल  सेना  १५५
 नई  टकसाल  में  इस  समय  निकल  के

 —  कोई  सिक्के  नहीं  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  यह  केवल

 कुल  LR  कांसे  के  पैसों  के  सिक्के  बना  रही  है  ।
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 उस  में  उपबन्ध खेल  कूद  सम्बन्धी  अखिल  भारतीय

 संस्कारों  को  meats  खेल  कूद  कार्यक्रम मीनियम  करो-निकल  धातुक्रमों  से  भी

 सिक्कों  को  बनाने  तथा  टोकन  कौर  वैज  में  भाग  लेने  के  प्रोत्साहित  करने  तथा

 इरादी  के  बनाने  के  विस्तृत  प्रबन्ध  विद्यमान  हें  ।  शारीरिक  दिक्षा  में  अनुसन्धान  काय  वो

 प्रोत्साहन  देने  देश  में  युवक  कल्याण

 अंग्रेज़ी  तथा  संस्कृत  विभागों  के  मुख्य  सम्बन्धी  कार्यों  को  बढ़ाने के  लिय  है

 पक्षों के  वेतन
 तथा  एक  विवरण  सदन

 *
 २०६७.  को  बादशाह  गुप्त  :  क्या  शिक्षा

 पटल  पर  रखा  जाता है  ।
 में

 मंत्री  यह  बताते  को  कपा  करेंगे  कि  निम्न  रख  दिया  गया--देखिये  संख्या  एस-७७/५३]
 शिक्षा  संस्थाओं  में  अंग्रेजी  पुरस्कृत

 विभागों  के  मुख्य  अध्यापकों  के  प्रथम  जनवरी  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम

 १९५३  को  वेतन  क्या  थे  ।
 २०६९.  पंडित  डी०  एन ०

 (१)  बनारस  हिन्दू  विश्वरथद्याल्प  ;  तथा  गह  काय  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (२)  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  |  भ्रष्टाचार  निवारण  )

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 १९५२  के  अंतगर्त  जब  से  यह  लागू  हुमा  तब  से

 wa  तक  चलाये  गये  मुकदमों
 बेमानी  अनुसन्धान  मंत्रो  आ  ज्ञान  की  संख्या  कितनी  है  ?

 सूचना  एकत्र  को  जार दी है ह  तथा  सदन  पटल

 पर  रखी  जायगी  |  गुह-किये  उपमंत्री

 १२  अ्रगस्त  FEXR  जब  भष्टाचार

 युवक  कल्याण  तथा  दारो रिक  शिक्षा  रण  2EYR  लागू

 ०२०६८.  श्री  टी०  एस०  ए०  ३१  मार्च  १९४५३  चलाये  गये

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  मुकदमों की  संख्या (  राज्य  निम्न  प्रकार

 किः

 पश्चिमी  बंगाल
 युवक  कल्याण  तथा  शारीरिक

 शिक्षा  के  किन  कामों  के  लिये  उपबन्धित
 दिल्ली  के  क  क  *  op  क  क  क

 धन  राशि का  व्यय  किया  जाता

 PEXR-YR  में  कितना  धन  व्यय
 कूल  योग

 किया गया  तथा  किन  मदों  तथा

 क्या  PEXL  में  जो

 पैप्सू  के  न्यायालयों  में  विचाराधीन  मामले
 युवक  कल्याण  गोष्ठी  हुई  थी  उस  की  सिपारिशों

 को  तथा  ऐसी  योजनाओं  जो  सरकार  ने
 *

 २०७१.  डा०  क्या  राज्य

 इस  कार्य  के  निमित्त  बनाई  सदन  फसल  पर  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 रखेगी ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  मामले  गत  दस  से  बीस  वर्ष  तक  से

 अनुसन्धान  मंत्री  आजाद )  :  यह  धीन  कौर
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 उत्तर

 सरकार  wt  श्वास  में  क्या  छात्रवृत्ति  ats  की

 कार्यवाही कर  रही  है  ?  बैठक  १३-५-५२  को  हुई  थी  अपनी  बैठक  में

 यह  सिपारिश  की  थी  कि  वर्ष  १६५  ३-५
 गृह-कार्य  तथा  राज्यਂ  मंत्री

 कोई  नहीं  ।
 के  लिये  इस  के  सदस्य  केवल  संसद्  सदस्य

 तथा  सरकारी  अ्रधिकारी  ही  हों  |  इस  सिपारिश

 यह  उत्पन्न नहीं  होता  ।  को  स्वीकार  कर  लियाਂ  गया  इस  में  केवल

 इतना  संशोधन  किया  गया  है  कि  भारत  के
 १९५३-५४  के  लिये  छात्रवृत्ति  बोर्ड

 विश्वविद्यालय  के  एक  उपकुलपति
 *

 २०७२.  श्री  क्या  दिक्षा  को  भी  नियुक्त  किया  गया  है  |

 मंत्री  २५  १९५२  को  पूछे  गये  तारांकित

 औघोगिक  वित्त  निगम  की  काय  प्रणाली  की
 प्रदान  संख्या  ११५०  के  दिये  गये  उत्तर  का

 निर्देश  करने  तथा  यह  इतला  थ  की  कृपा  करेंगे
 जांच  a  लिये  जांच  समिति

 २०७३.  श्री  के०  सो०

 क्या  अनुसूचित  वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सूचित  श्रादिमजातियों  अन्य  पिछड़े  क्या  जांच  समिति  जो  कि  औद्योगिक

 वर्ग के  विद्याथियों के  लिये  वर्ष  १९  ५३-४४  वित्त  निगम  की  कार्यप्रणाली  की  जांच  करने

 छात्रवृत्ति  बोर्ड  स्थापित  कर  दिया  तथा  उस  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  केਂ  लिये

 गया

 ह
 बनाई

 गई  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी
 ?

 यदि  ऐसा  तो  इस  बोर्ड  के

 alt  कौन  सदस्य  इस  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  के  लिये  कितना  समय  दिया  गया
 यदि  स्थापित  नहीं  किया  गया  तो

 था  ग्रोवर  यदि  इस  में  विलम्ब  के  कोई  कारण
 ग्रह  बोर्डे  कब  स्थापित  किया  तथा

 हूं  तो  क्या  कारण  हू  ?

 क्या  इस  काय  के  लिय॑  कोई  चुनाव
 क्या  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  जायेगी

 किया  तथा

 अथवा  उस  का  संक्षिप्त  रूप  प्रकाशित  किया

 wa  कि  बो  ने  गत  वर्ष  सिपारिश
 जायगा  ?

 की थी  कि  इस  बोड़े  में  केवल  संसद्  के  सदस्य

 ही  रखे  इस  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  गहरी

 किया  गया  है  ?  जी  ७  १९४५३  को  ।

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वं  रम्भ  में  ऐसी  ara  थी  कि

 निक  अनुसन्धान  मंत्री  :  समिति  अपनी  रिपोर्ट  दो  महीनों  में  प्रस्तुत

 जी  हां  ।

 कर  देगी  किन्तु  इस  समय  अवधि  का

 लिखित  कारणों  से  पालन  नहीं  किया  जा

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  सका  t—

 9
 जाता  &  1  परिशिष्ट १  है  ,  अनुबन्ध

 (१)  जनता  द्वारा  तथा  वाणिज्य  तथा
 च

 उद्योग  विभिन्न  मण्डलों  संस्थानों

 तथा  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  द्वारा  समिति को  शीरानी  सम्मत्ति  व्यक्त  करने
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 की  तारीख  सब  के  कहने  पर  १४५  फरवरी  we  जांच  को  पूरी  तरह  से  समाप्त  करने
 Fe yR  की  बजाय  xe  १९४३  तथा  भ्रान्ति  faa  अ्रधिकारी  के

 तक  बढ़ा  दी  गई  ।  पर  पहुंचने  के  विषय  में  क्या  कौर

 कार्यवाही  करनी  इस  सम्बन्ध  में
 (२)  कलकता  में  कुछ  गवाहों  की  गवाही

 are  ही  fasta  कर  लेगी  | लेनी  पड़ी  तथा

 यह  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 (३)  निगम  के  प्रधान  का  om Ic14 ह  |

 gare  स्टेट  ae  के  परि सम्पत  तथा रखी  गई  केस  फाइलों  को  दृष्टि  में  रखते
 दायित्व

 हुए  प्रत्येक  ऋण  की  विस्तृत  जांच  करनी

 पड़ी  थी ।  FQ 09.  एच०  जी०  FAT

 (
 = w  )  सरकार इस  समय  इस  रिपोर्ट की

 वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जांच  कर  रही  है  ।  इस  ठीक  तरीके  पर  ३१  १९५३  को  हैदराबाद

 जिस  में  यह  रिपोर्ट  या  इस  का  संक्षिप्त  स्टेट  बेक  के  परि सम्पत  तथा  दायित्व  क्या  थे

 रूप  प्रकाशित  किया  जाना  विचार  जब  हैदराबाद  के  सिक्कों  तथा  मुद्रा  के

 किया जा  रहा  हैँ  ।  विभुद्रीकरण  के  रिज़र्व  बेक  ग्राफ

 इंडिया  ने  राज्य  चित  को  अपने  हाथ  में

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  क  ले

 qa  सचिव  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप

 हैदराबाद स्टेट  बैंक  के  क्या
 Fok,  श्री  राजगोपाल राव

 गह-किये  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कार्य  जो  fe  विभमूद्रीकरण  से  पहिले

 राज्य  वित्त  सम्बन्धी  कार्य  चलाया  करता
 कि  क्या  सरकार  को  सर  पाथेर  क ः ट्बस री  =  हैरिस

 तथा
 की  उपपत्ति  प्राप्त  हो  गई  जिन्हों ने  कि

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  6.0  सचिवਂ  रिजर्व  de  are  इंडिया  तथा

 के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  तथा  हैदराबाद  स्टेट  बैंक  के  बीच  यदि  कोई

 पद स्थिति  का  कारी  समझौता  तो  उस  मुख्य  शर्तें
 भ्रनुचित  लाभ  उठाने  के

 a  ?
 आरोपों की  जांच  की  थी  ?  क्या ह

 वित्त  उपमंत्री  go  ato  : यदि  ऐसा  हूं  तो  सरकार  को

 उस  उपपत्ति  पर  विचार  करने  तथा  उस  पर
 ३१  १९५३  को  परि सम्पत

 कार्यवाही  करने  में  कितना  समय  लगेगा  तथा  दायित्व  प्रत्येक  aU  करोड़  रुपय

 था  ।
 तथा  वह  कब  प्रकाशित  कर  दी  जायेगी ?

 यदि  ऐसा  नहीं  तो  सरकार  को  पहली  १९५३  से  रिजर्व

 उस  उपपत्ति  के  कब  तक  मिलने  की  सम्भावना  ap के  हैदराबाद  राज्य  सरकार के  बेक  के
 a

 हे
 ?  रूप  में  नियुक्त  हो  जाने  पर  हैदराबाद  स्टेट

 बैंक ने  राज्य  सरकार के  बेक  के  रूप  में  काम

 गृह-किये  उपमंत्री
 करना  बन्द  कर  दिया  किन्तु  अब  वह  सरकारी

 st  at
 काम  चलाने  के  लिये  रिज़वान  बैंक  का  मुख्य

 एजेन्ट है  ।  बैंक के  कार्यों में  प्राय  कोई  परिवर्तन सर  dad  हरिस  की  रिपोर्ट  पर

 सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  नहीं  हुआ  हैं  ।



 CIR  लिखित  sae  बन  ag  8848.0  लिखित  उत्तर  ४३६८

 रिज़वी  बंक  श्राफ  टिया  तथा Qisatl  a  Te  ।  इस  विषय में  मुझे  कौर कुछ  नहीं

 हैदराबाद  स्टेट  बेक के  बीच  हए  समझौते  कहना  ।

 एक  प्रति २१  ae  को  सदन  पटल  पर  राज्यों  को  सहायक  अनुदान

 रख  दी  गई  थी  २०७९.  श्री  भोला  क्या

 गह-काय  मंत्री  २९  a  को  पूछे
 हैदराबाद  सेवा  में  केन्द्रीय  पुलिस  अधिकारी

 गय  तारांकित wet  संख्या  १७१४  का  निर्देश

 करन  तथा  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 *  २०७७.  श्री  एच०  जी०  बचाव  राज्य

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  क्या  यह  सत्य  है  कि  बम्बई  तथा

 मध्य  व्य  FEXR  में  उन  को  सहायक
 सरकार  द्वारा  बाहर  से  द  गये  उन  गजेटेड

 पुलिस  अधिकारियों  की  जो  हैदराबाद  राज्य
 wares के  रूप  में  नियत  की  गई  पूरी  राशि  को

 खच  नहीं  कर  सके
 पुलिस  में  aa  भी  संख्या  कितनी हू

 ?

 यदि  ऐसा  तो  जो  राशि  खर्चे

 नहीं  की  गई  वह  कितनी  हे
 ?

 गह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू
 गह-कायम  उपमंत्री

 १४
 तथा  बम्बई  सरकार  ने

 कर्नाटक  को  स्थिति  दान की  पूरी  राशि  ~- 4 Yo  लाख  रुपय  खं

 ¥Qoigd  श्री  दिवर्मात  स्वामी  क्या  कर  दिये  हू  ।  मध्य  प्रदेश  १७  लाख

 गृह-काय  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  की  waar  की  राशि  में  से  ३६,०००

 कि  रुपये  की  बचत  होने  की  हे  ।

 सोमनाथ  का  मन्दिर

 क्या  सरकार  को  कर्नाटक  में  *  Rofo  श्री  बादशाह  गुप्त  :  शिक्षा  मंत्री
 संयुक्त  कर्नाटक  की  मांग  के  परिणामस्वरूप

 बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  सोमनाथ F
 वाले  जन  आन्दोलन  तथा  बिगड़ती हुई

 तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  का  पता
 मन्दिर  की  मरम्मत  पर  wa  तक  कितना  रुपया

 खां  किया  गया  ह
 ?

 ७  तथा

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 ग्राम  स्थानीय

 विभिन्न  संस्थापकों  तथा  लोगों  द्वारा  पारित
 निक  अनुसन्धान  मंत्री

 भारत  सरकार  ने  सोमनाथ के  मन्दिर  का
 किय  गये

 कितने
 अ्रभिवेदन  तथा  संकल्प  अभी

 तक प्राप्त हुए  इस इस  मामले में  सरकार  मरम्मत  पर  कोई  wa  नहीं  किया  zt

 क्या  कार्यवाही  करना  चाहती

 भूतपुबं  अपराधी  आदिम जातियों  का  उद्धार

 गह-काय॑  उपमंत्री  (att
 *२०८१.  श्री  मनिस्वामी

 सरकार  को  मालूम  हूं  कि  इस  मामले
 गह-किये  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  सम्बन्ध  में  लोंगों  में  क्षोभ
 केन्द्रीय  सरकार  ने  भूतपूर्व  अपराधी

 सरकार  को  इस  विषय  के  सम्बन्ध  जातियों  के  उद्धार  के  लिय  क्या  कदम
 ~

 म  बहुत  से  अम् या वदन प्राप्त  हुए  ह  ।  म  उठाये  हें  ?

 बेलगाम में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये  गये
 क्या  यह  सत्य  हूँ

 कि के  इस  विषय

 भाषण  की  जोर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  पर  हाल  ही  में  प्रतिनिधियों
 का

 एक  सम्मेलन

 जो  कि  समाचारपत्रों  में  पूर्ण  रूप  से  प्रकाशित  ga था  ?
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 PEXR-UY  के  लिये  ३०  लाख  हॉपकिन्स  एंड  विलियम्स

 रुपये  के  अनुदान  को  fea  प्रकार  aa
 Qo,  श्री  प्राकृतिक

 किया  जायेगा  ?  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  मंत्री

 गह-फापो  उप मंत्रों  (at  :  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  मेसर्स  हॉपकिन्स

 से  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  एंड  विलियम्स  की  प्रदत्त  पूंजी  रक्षित

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ११,  निधि  कितनी  है  शर  पिछले  दो  वर्षों  में  प्रति

 अनुबन्ध  संख्या  ५५]  हिस्से  पर  कितनी  राशि  दी  गई  है  कौर

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  को  अनुदान
 कितना  लाभांश  बांटा  गया  हूँ  ।

 F202,  श्री  के०  के०  शिक्षा  क्या  सरकार  उन  के  सन्तुलन

 मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  पत्र  की  एक  प्रतिलिपि सदन  पटल  पर  रखेंगी ?

 क्या  सरकार  ने  कलकता  (7)  त्रावणकोर-कोचीन  के  खनिज

 उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  का  वर्तमान विद्यालय  को  मंजूर  किय  गये
 जी  अनजानी  को

 वापस  ले  लिया  है  या  कम  कर  दिया  स्तर  तथा  कृत्य  क्या  ह  ?

 तथा  क्या  कम्पनी  के  पास  उक्त  खनिज

 यदि  ऐसा  है  इस  के  कारण  ?  रेतों मं  व्यापार  धंधा  करने  के  लिये  सरकार

 शिक्षा  तथा  प्राकृति ह  संसाधन  तथा  aa
 का  दिया  gat  कोई  लाइसेंस  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  aaa
 निक  अनुसन्धान  मंत्री  आज़ाद :

 सम्मान  उपमंत्री  के ०  डी०  :
 तथा  जी  नहीं  ।

 से  अपेक्षित  सूचना
 भारत  क  स्वातंत्र्य  संग्राम  का  इतिहास

 कोचीन  सरकार  से  मांगी  गई  है  ्  प्राप्त
 २०८३.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :

 होते  ही  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 दिक्षा  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगें  कि  क्या

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  युद्धोत्तर
 भारत  के  स्वातंत्र्य  संग्राम  का  इतिहास

 लिखने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  समिति  की
 पुनर्निर्माण  निधि

 १४११.  श्री  भक्त  रक्षा
 हाल में  कोई  बैठक  हुई  थी  ?

 मंत्री  २०  नवम्बर  EXR  को  पूछे  गये

 यदि  हुई  थी  तो  उस  में  क्या  hae  रोहित  प्रश्न  संख्या  १८०  के  उत्तर  को  निर्दिष्ट

 किये  गय  ?
 करने  की  कृपा  करेंगे  कौर  बतलायेंगे  कि  क्या

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार ने  ३१  १९४३ दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संविधान  तथा

 fan  अनुसन्धान  मंत्रो  :
 तक  भूतपूर्व  सैनिकों  की  युद्धोत्तर  पुननिर्माण

 निधि  में  से  कोई  श्रप्रेतेर  राशि  व्यय  की  है  ?
 जी  हां

 यदि  तो  इस  व्यय  के  पुरे
 यह  तथ  gar  ot  किं  इस  इतिहास  विवरण  क्या  हूं  ?

 को  एक  ही  आन्दोलन  के  रूप  में  देखा  जाये
 निधि  में  उस  तारीख  को  बकाया

 wit  सामग्री  के  इकट्ठे  करने  तथा  उस  की
 राशि  कितनी  थी  ?

 छान  बीन  करने  के  ग्र लावा  gay s-¥¥  में

 भूमिका  के  एक  प्रारूप  को  तैयार  करने  के  रक्षा  उपमंत्री  सतीश  :

 जिस  में  भ्रान्दोलन  की  पृष्ठ  भूमि  बतलाई  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 at  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  । गई  कदम  उठाय  जाने  चाहियें  |
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 पुस्तकालयों  को  रेडियो  वर्ष  8e¥o  से  प्रति  वर्ष  मंजूर  की  गई  पूजी

 R¥2X.  श्री  झूलन  सिन्हा  दिक्षा  मंत्री  की  कुल  राशि ;

 बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  :  उद्योग  वार  मंजूर  की  गई

 क्या  कोई  ऐसी  योजना  है  जिस
 तथा

 के  भ्रन्तर्गत  सरकार  शिक्षा  विकास  के  लिये  विदेशी  पूंजी  का

 पुस्तकालयों  तथा  अन्य  सार्वजनिक  संस्थाओं

 को  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  रेडियो  देती  वित्त  उपमंत्री  ए०  सी०
 :

 तथा
 मंजूर की  गई  रानियां  इस  प्रकार

 नन यदि  तो  शराब  तक  कितने  a

 रेडियो  दिये  जा  चुके हे  ?
 रुपयों में  )

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संपादन  तथा  2e¥q  ce OC)
 निक  अनुसन्धान  मंत्री  :  PEE  ६३०

 तथा  जी  नहीं  ।  १९४०  Ch Sr od

 PEL  ALE
 PEXR  ३€'८ पूंजी  निर्गम  आदेश

 कनिक es  ce

 १४१३.  श्री  के०  के०  faa  मंत्री

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  रेल

 पूंजी  निगम  area  के  अन्तर्गत

 तथा  विवरण  इस  प्रकार  हैं  ——

 rE  a  अ  अ  क  क  eee  een  er

 (7)

 क्रम  संख्या  मंजूर  की  गई  पूंजी  मंजूर  की  गई

 की  कुल  राशि  पूंजी  में  से  विदेशी

 पूंजी  का

 भ्रनुपात

 समामणवलणमापयामवाकानणणलककणणलणण्यणामणगकरणयकणया प LS  तुक  LORS  PS  eer  eng  नन  नभ

 Vv र  डे

 a  ca  य  बि  ि  ि  SS  GPRS  pues  pense  sn

 ह  रुपयों  मे ं)
 3

 खनिज  पदाये  तथा  पत्थर  निकालना  GYR  R59" Ro (१)

 (९)  लोहा  तथा  इस्पात  तैयार  करना  PPS  ERK  SQU¥

 धातुएं  Fok  oo  १४०



 B293  लिखित  उत्तर  १२  मई  १९५३  लिखित  उत्तर  हँ  Rov

 सपल  लएयतए। श लटएलएंगाएयगीाएएयतएत।ए।। 7 एयतएतएततलनतातयएयएयतएि।॒ााटाटिएयएए।।। एएए एएए एट EE  GS  7  TS

 SN  SR  RL  माणण्यणणयणणयण्ण

 (x)  बिजली  सम्बन्धी  उद्योग  निर्माण  श  २७'१०  RREC

 (x)  जहाज  बनाना  AU तथा  HRA

 (६)  रासायनिक  VU LS0  २२२६३

 (9)
 दवाइयों  ८९१२४

 रंग  तथा  रोग़न  २१३  VE  YXVo (८)

 श्मिट  तथा  wea  निर्माण  संबंधी  सामग्री  Foo'&y  ३४२०

 (१०)  कांच  बनाना  YS'2o

 (१
 9

 सृत  कातना  तथा  बुनना
 ब  9२१९६  ALOR

 GRe'Go  QPoy (१२)  पटसन  कातना  TAT  बुनना

 (१३)  ऊनी  तथा  वरसटेड  मिले  Agog  €'२०

 SPRUE  BWSR (2%)  काग़ज़  तथा  eat  बोड़ें  का  बनाना

 (2%)  बिजली  का  पैदा  करना  और  बांटना  = Roe = ry  aa)  २६२३५

 चीनी  बनाना  PFVR.AE (१६)

 (१७)  रोलिंग  मिलें  ३३०००

 PYRay (१८)  इंजीनिर्यारग  १७७६४ ३

 (१९)  कारों  का  बनाना  ३६८५०  १  avg

 (२०)  हवाई  जहाज़  बनाना  २१२७५

 तेल  मिलें  ERY

 (२२)  alae  बनाना  PRVUYo  २४५००

 (२३)  सिल्क  फैक्ट  रियो  ६२२१९

 (२४)  प्लास्टिक्स  YYYo

 (२५)  चावल  तथा  are  की  मिलें  ६५३२

 (२६)  खाद्य  संरक्षण  तथा  बिजली  WRho

 साईकिल  बनाना  VER  दश  — (२७)

 (25)  वेजिटेबल  फ़ट  Pa R"ko  RAYo

 QoQ*oo  2R*o00 (28)  साबुन  बनाना

 (३०)  निर्माण  कम्पनियां  तथा  गृह  निर्माण  संस्थायें  Ro "yo  VEY

 प्रिंटिंग  तथा  फिनिशिंग  फैक्टरियां  Yotoo
 (३१)

 (३२)  जूट  प्रेस  ३३०

 ae  तथा  सोडे  arte  का  पौनी  SER?

 (३४) )  तम्बाकू  बनाना  WUw"Yo  oe

 (३५)  रद  “900  2200.0

 (२६)  माचिस  बनाना  WQ*00  R200



 Sach  लिखित  उत्तर  १२ मई  १९५३  लिखित  उत्तर  SRE

 Sy  ss  ee  ee

 ee  ger  लीजिए  SS  कनन्न

 ३७  रबड़  बनाना  द  Yo vs  VAs

 (35)  शराब  बनाने  के  कारखाने  ३२८७  १३२०

 (२६)  काटन  जिमिंग  और  ड्रेसिंग  फैक्टरियां  9०१००

 (४०)  नमक  बनाना  ,  V3Yo

 (2)  इंजन  बायलर  आदि  बनाना  QYoroo

 ४२  सीने  का  धागा  बनाना  ReYroo  REXoo

 (४३)  टाइपराइटरों  का  बनाना  Roo0%00  २००००

 पेट्रोल  शोधन  कारखाने  २२११००  २२५००

 (xy  अलूमिनियम  के  बताने  बनाना  RYG00

 अन्य  उद्योग (४६)  दर रप  रड  & 652 ३े
 ह  चाय  तथा  काफी  आदि  के  बागीचे  PR  LE  २६३५

 कृषि  तथा  भूमि  सम्बन्धी  सुधार  YoR¥Z

 (ve)  होटल क्लब  ५७३४०  PRY

 (५०)  विज्ञापन  तथा  प्रकाशन  Roos  GGQ

 भर  डेरी  तथा  मत्स्य-ग्रहण  VEG

 (x  व्यापार  कम्पनियां  RoeUBoR  प्र  ३४द०

 भ्  जहाज़  कम्पनियां  BKYVV"C  20000.0

 uv  वायु  परिवहन  Sigotoo

 ax  Gor3sy अन्य  परिवहन  कम्पनियां

 द  बेक  GRACE

 aC)  विनियोजन  प्रयास  ३५११५

 45  बीमा  कम्पनियां  REV GZ

 XE  देशीय  साहुकार  ऋण  कार्यालय  VAX

 (६०)  मैनेजिंग  ऐज  feat  4%  Leo  २९२६८

 १  अन्य  सेवायें  LUGO  BRAN

 का  a  ec  ee  ram  ED  Sn  nha  एएए

 कुल  REV Eo  CLEL ov

 किशि लाशा फिल नए एएल TS  SS  SL  Ss
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 क  eva) el

 भाग
 प्रौढ़  उ

 उतर
 से  पृथक  कार्यवाही

 Prenat

 पटल  रख  गये

 तिरा  सेवाओं  का  विनियोग

 फन  स्तर

 भाग

 रत  के  लोक  प्रशासन  पर  किए  गए
 जाप

 परीक्षण

 की  रिपोर्ट  [Ts  भाग  ५२१६]

 रोक  लेखा  समिति में  राज्य  परिषद  &  aaeay

 ह के  भाग  लेने  से  संबंधित  प्रस्ताव

 विजय  प्रदेश  विधान  सभा  निवारण

 ATT  ५२२०--५२३१ विचारार्थ

 लीक

 हुआ

 TAT

 विशेषाधिकार
 =F  थ

 ि

 एक  सदस्य  की  गिरफ्तारी  भाग

 ६
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 संसदीय वाद  विवाद

 है  भाग  ९--प्रदन और उत्तर से पथकू और  उत्तर  से  थक

 इताअत a  nd

 ५२१५  ५२१६

 ~

 लोक  समा  परीक्षा  रिपोर्ट  ।  पि प्स्तकालय  द्

 रखी हे  ||  देखिये  सख्या  ४

 १२  १९५३  ओ०  (९६
 |

 लटी

 (3)  रक्षा  सेवाओं की  १९५२  की

 सदन  की  बैठक सवा  आठ  बजे  समवेत हुई
 लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  ।  [ aeeaT-

 लय  में  देखिये  संख्या

 महोदय  पद पर  आसीन  ¥  ओ ०  (९५)  |

 भारत  कें  लोक प्रदा सन  पर  किए  ग

 प्रीत  और  उत्तर  आपरीोक्षण  की  रिपोर्ट

 भाग  १)  वित्त  मंत्री  ato  डी
 ०  देशमुख )

 ताला ee  श्री  पाल  एच०  एपिलंबी  द्वारा  भारत  के

 लोक प्रशासन  पर  किए  गए  आप उरी क्षण  की

 ९-१५  स०  प०  रिपोर्टे  ।  में  रखी  हे  ।  दिया

 संख्या ४,  ए०  ओ०  (१३४)  |
 पटल  पर  रख  गए  पत्र

 प्रतिरक्षा  सेवकों  ar  विनियोग  लेखा  इत्यादि

 लोक  sat  समिति  में  राज्य य-परिषद् वित्त  मंत्री  सी०  डी०  देशमुख )

 के  सदस्यों  के  भाग  लेने  से  सम्बन्धित संविधान के  अच्छा  १५१  (१)  के  अधीन

 में  निम्नलिखित  पत्रों  की  प्रतियां  पटल  पर  प्रस्ताव

 रखता  ह

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-का्य  मंत्री

 )  प्रतिरक्षा  सेवाओं  का  १९५०-५१
 जवाहरलाल  :  में  प्रस्ताव  करता

 का  विनियोग  लेखा  ।  ह्

 में  रखा है  ।
 देखिये  संख्या  ४

 ag  सदन  राज्य-परिषद  से
 ओ०  १  (९४)  |

 ay सिफारिश  करता है  कि  ag

 (2)  ५०-५१  का  प्रतिरक्षा  सेवाओं  १९५३-५४  के  सम्बन्ध  में  इस  सदन

 के  विनियोग  लेखे  का  वाणिज्यिक  की  लॉक-लेखा  समिति में  भाग  लेने  के

 परिशिष्ट  तथा  उसकी  लेखा  लिए  परिषद  के  सात  सदस्यों को
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 ५२१७  लोक  लेखा  समिति  में  १२  मई  PER  राज्य-परिषद्  के  सदस्यों  URL

 के  भाग  लेने  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव

 [  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  |

 ्  शित  करने  पर  राज़ी  हो  और  इस  परन्तु  चूंकि  सदन  के  कुछ  सदस्य  चाहते  हैं

 प्रकार  नाम  निर्देशित  सदस्यों  के  नाम
 कि  अन्तिम  निर्णय  करने  से  पहले  इस  पर

 ्य  उ
 चर्चा  की  इसलिये  मेरा  सूझ  |  q  है  कि

 इस  सदन  के  पास  भेजे  ह
 bad

 कल  एक  घंटा  इस  मामले  पर  बहस  करने

 के  for  नियत  कर  दिया  जाये  | उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  गयी  |
 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  दिल्ली )  :

 श्री  एन०  सो
 ०

 चटर्जी  :  इस
 में  भी  प्रस्ताव  के  विरोध  में  तो  नही ंहूं  पर

 प्रस्ताव से  एक  बड़ा  महत्वपूर्ण  प्रइन  उठता  यह  अवश्य  कहना  चाहती हूं  कि  यह  चीज

 इस  सदन  को  धन  विधेयक  तथा  कुछ
 सामान्य  संसदीय  प्रथा  के  अनुसार  न्हीं  ।  इन

 अन्य  मामलों  में  अधिकार  प्राप्त  है  और  मामलों  में  इस  सदन  को  पूरा  अधिकार है  ;

 इन  विषयों  में  दूसरे  सदन  के  सदस्यों  द्वारा  अतः  इसके  लिए  सारे  दलों  की  राय  लेना

 ज़रूरी  है  ।  विरोधी  दल  के  सदस्यों  को  भी हस्तक्षेप  किया  जाना  उचित  नहीं  है  ।  इससे

 दोनों  सदनों  में  परस्पर  झगड़े  होने  की  अपने  विचारों  को  प्रगट  करने  का  पूरा

 अवसर  दिया  जाना  हम  जानना सम्भावना  है  जिससे  हम  बचना  चाहते  हें  ।

 fran  समिति ने  बहुत  कुछ  विचार  करने  के  चाहते  &  कि  उन  सदस्यों  की  स्थिति  क्या

 और  उनके  क्या  अधिकार  होंगे  ।  इन बाद  यह  एकमत  हो  कर  तय  किया  था  कि
 सब  पर  विचार  करने  के  लिये  हमें  अवसर इस  चीज़  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 देश  के  वित्त  सम्बन्धी  मामले  उन  लोगों  द्वारा
 दिया  जाना  चाहिये  ।

 निश्चित  नहीं  किये  जान  चाहियें  जो  जनता  श्री  जवाहरलाल  नहरू  यदि  सदन

 के  प्रति  उत्तरदायी  न  हों  ।  हमरे  संविधान  किसी  विशेष  मामले  में  विस्तृत  रूप  से  चर्चा

 का  मूल  सिद्धान्त  यह  है  कि  बिना  करना  चाहता  तो  हम  इसमें  कोई  रुकावट

 निमित्त  के  कर  न  लगाया  जाये  ।  ह्म  डालना  नहीं  चाहते  ।  सदन  जानता  हैं  कि

 निर्वाचनों  के  प्रति  उत्तरदायी  हें  और  देश  के  हमारे  पास  समय  की  बहुत  कमी  है  ;  हां

 खर्चे की  व्यवस्था कार्य  हमारी  जिम्मेदारी है
 यदि  वह  दोपहर  बाद  बैठना  तो  हम

 यदि  माननीय  प्रधान  मंत्री  इस  पर  आग्रह  इसके  लिये  तैयार  हं  ।  परन्तु  हमें  इस  प्रस्ताव

 के  मामले  में  शीघ्रता  करनी  हे  वरना  इसका
 कर  रहे  हैं  तो  मेरा  सुझाव  हैं  कि  इस  विषय

 पर  एक  विद्रोह  चर्चा  की  जाय  जिसमें  कुछ  महत्व न  रहेगा  |

 गण  पूरी  तरह  से  तयार  हो  कर  आयें  और
 माननीय  सदस्य  श्री  चटर्जी  हमेशा  की

 मामले  पर  अच्छी  तरह बहस  करें  ।  जब

 लोक  लेखा  समित  तथा  नियम  समिति  के
 तरह  आज  अपने  विचारों  में  स्पष्ट  नहीं  थे  ।

 उन्होंने  धन  विधेयक  के  बारे  में  कहा  कौर
 सदस्य  और  अन्य  पक्षों  के  प्रतिनिधि  इस

 कहा  कि  बिना  प्रतिनिधित्व  के  कर  लगाने
 विषय  में  एकमत  हें तो

 फिर  इस  पर  पूरी
 का  अधिकार  नहीं  होना  में  नहीं

 सावधानी  के  साथ  चर्चा  की  जानी  चाहिये  ।
 जानता  कि  कौन  किस  पर  कर  लगा  रहा

 हूं  ;  लोक  लेखा  समिति  कर  लगाती  या श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 उत्तर-पुर्व  )
 :  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  ह  वह  धन  विधेयकों  का  विचार  करती  है  ।

 उनकी  यह  बातें  प्रसंगा  नकल  नहीं  थीं  ।
 हम  प्रधान  मंत्री  के  प्रस्ताव  से  सहमत
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 राज्य-परिषद्  के  सदस्यों  के  भाग

 लेने  सेसम्बन्धित  प्र  cara  विधेयक

 माननीय  सदस्य  ने  भी  कहा  कि  यह  सदन  द्वारा  इस  सदन  के  विद्वेष  अधिकारों

 चीज़  बिना  किसी  पूर्व  दृष्टान्त  के  हो  रही  को  छीनते  कप  कोई  wat  नहीं  है  ।  समिति

 मेरा  निवेदन हूं  कि  इस  सदन का  और  का  सभापति  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  चुना

 हमारे  इस  संविधान  का  भी  तो  कोई  पूर्व
 जायेगा  माननीय  श्री  चटर्जी  ने  कहां  कि

 दुर्दान्त  नहीं  दोनों  सदन  एक  वर्ष  पहले  शायद  इस  सदन  के  कुछ  सदस्य  उपस्थित  न  हों

 चुनावों  के  बाद  बनाये  गये  थे  और  तब  से  और  कुछ  अन्य  सदस्य  उपस्थित  हों  ।  यदि

 काम कर  रहे  न  लगभग
 आठ  महीने  रखिये  इस  समिति  में  इस  सदन  के  १५  और

 इस  विषय  पर  विचार  किया  गया  था  और  दूसरे  के  ७  सदस्य  यदि  ऐसी  बात  कभी

 कानूनी  राय  ली  गई  थो  और  जिस  नतीज  हो  भो  तो  ज्यादा  से  ज्यादा  यह  होगा  कि

 पर  सरकार  पहुंची  वह  इस  प्रस्ताव  में  बात  को  नोट  कर  fear  जायेगा  ।  समिति

 दिया  गया  है  ।  हम  यह  नहीं  चाहते  श्रे  कि  की  अन्तिम  रिपोर्ट  लम्बी  कार्यवाही  के

 बिना  अध्यक्ष  महोदय  की  सहमति  के  कोई  बाद  निकलती  हें  प्रौढ़  वह  सदन  को  पेदा  कर

 कदम  उठाया  जाये  |  इसलिये  सब  से  पहले  दी  जाती हैं  ।  इसलिये  यदि  सदस्यगण  न

 उनसे  बातचीत  की  TE  |  अध्यक्ष  मटद्दोदय  हों  तो  कोई  ख़ास  बात  नहीं  हो  सकती  |

 हमारी  बात  पर  सहमत  हो  गये  त्र  वास्तव  मेरा  निवेदन  हे  कि  यह  एक  बहुत  मामूली

 में  उन्होंने  ही  हमें  यह  सुझाव  दिया  क्रि  इस  सा  प्रस्ताव  और  जो  जो  महत्वपूर्ण

 मामले  में  आगे  HA  बढ़ा  जाये  ।  हमने न  बातें  यहां  उठाई  गईਂ  वे  वास्तव  में  इस

 केवल  मंत्रालय  से  ही  वरन्  बड़े  बड़े  वकीलों  मामले  में  नहीं  उठतीं  ।  यदि  सदन  इस

 तक  से  सलाह ली  पर  कछ  चाहता  तो  इसके  लिये

 परन्तु  सदन  को  एक  कौर  बात  पर  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 विचार  करना  इस  लोक  लेखा  समिति  का  उपाध्यक्ष  अब  केवल  एक

 इस  सदन  के  वित्तीय  अधिकारों  से  बात  रह  जाती  वह  यह  कि  क्या  प्रस्ताव

 कोई  संबंध  नहीं  ।  ब  प्राक्कलन  पर  चर्चा  अभी  करनी  शुरू  कर  दी  जायें

 समिति  जिसका  दामाद  झन ह  या  फिर  कल  हो  ।  यदि  सदन  के  नेता  भी

 मामलों  से  संबंध  हैं  ।  लोक  लेखा  समिति  सहमत  हों  तो  यह  चर्चा  कल  तक  के  लिये

 स्थगित  कर  दी  जा  सकती हैं  ।  हम  कल जांच  करने  वाली  समित  हैं  ।  यह  हिसाब

 किताब  की  जांच  करती  हैं  और  ग़लतियों  चार  बजे  दोपहर  बाद  इस  पर  चर्चा  करेंगे  |
 eS

 को  सामने  लाती  यदि  दूसरा  सात
 विन्ध्य  प्रदेश  विधान  सभा

 चाहे  तो  वह  भी  इती  तरह  की  एक  लोक

 (aaqsat  निवारण लेखा  समिति  बता  सकता  यह  एक

 विधेयक  जारी
 दुर्भाग्यपूर्ण  बात  होगी  यदि  एक  ही  तरह  के

 श्री  य०  एम०  त्रिवेदी  कल
 काम  के  लिये  दोनों  सदन  अलग  अलग  समितियां

 बनायें  शौर  सरकार  के  पदाधिकारियों  को
 जब  सदन  की  बैठक  समाप्त  हुई  तो  में  इस

 प्रशन  पर  बोल  रहा  कि  क्या  हमारे
 व्याख्या  देने  के  लिये  अलग  अलग  बुलाये ं।

 हम  नहीं  चाहते  कि  दोनों  सदनों  में  एक  दूसरे
 लिये  इस  तरह  का  क़ानून  बनाना  शोभनीय

 होगा  |  जब  कल  माननीय
 श्री  दाह

 बोल
 के  विरुद्ध  कोई  भावना  हो  ।

 रहे  थे  तो  में  ने  उन  से  पूछा था  कि

 जेसा  मैं  कह  चुका  हूं  यह  समिति  arr N14  द ्य
 ह
 at  वे  हमें  दे  रहे  हें  क्या  उन

 केवल  जांच  कर  सकती  हैं  ।  इसमें  दूसरे  में  कोई  ऐसा  मामला  भी  था  जब  कि
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 [  श्री  थू०  एम०  त्रिवेदी  |

 अन्तिम  निश्चय  हो  चुका  हो  त्र  उसके  बाद  यदि  कोई  यह  जानते  हुए  कि  वह

 त्रि टिश  लोक  सभा  ने  उस  अन्तिम  निश्चय  अन हूं  हो  गया  सदन  की  बैठकों  में  शामिल

 को  एक  क़ानून  बना  कर  रद्द  कर  दिया  a  होता  रहता है  तो  वहं  हरेक  दिन  के  लिये

 श्री  वाह  का  उतर  यह  था  कि  मैं  अन्तिम  जब  कि  वह  इस  प्रकार  बैठता  पांच  सौ

 निश्चय  समझ  नहीं  सका  हुं  ।  उन्होंने  रुपये  के  दंड  का  भागी  होगा  ।  इत  मामले  में

 कहा  कि  az  इस  बात  को  ठीक  यदि  ऐसा  कोई  जो  उनहें  हो  गया

 तरह  से  समझायेंगे  ।  में  ने  उनका  भाषण  विधान  सभा  में  बैठता  रहा  हो  तो  हम  उस

 पूरी
 तरह  से  सुना  परन्तु  अभी

 तक
 उन  की  क्षतिपूर्ति  कर  सकते  हें  ।  परन्तु  कप्

 उन  लोगों  की  क्षतिपूर्ति  करना  ठीक  होगा  जिनहें की  व्याख्या  मुझे  स्पष्ट  नहीं  हो  सकी  है  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागीं  निर्दोष  या  अज्ञ बात  यह  है  कि  हमारे  यहां  एक

 न्यायाधिकरण  है  और  ag  निर्वाचन  आयोग  बता  रहे  थे  ?  क्या  आप  उप  व्यक्ति

 स्वयं  ही  वह  न्यायाधिकरण  हूं  ।  इस  विशेष  को  अज्ञ  कह  सकते  हें  जो  जानबूझ  कर

 क़ानून  की  उपेक्षा  करना  चाहता  हो ?
 में मामले  में  निर्वाचन  आयोग  ही  न्यायाधिकरण

 था  कौर  हमारे  राष्ट्रपति  को  इस  निर्वाचन  यह  मानन  के  लिये  तेयार  नहीं  कि  वे  लोग

 भ्रायोग  द्वारा  की  गई  र!य  के  अनुसार
 वहाँ  रुपया  बनाने  के  इरादे  से  नहीं  गये

 अज्ञ  व्यक्तियों  की  तरह  गये  थे  । ही  निर्णय  देना  था  ।

 मंत्रणा  परिषद्  संविधान  के  अंतगर्त  नहीं

 एक  बार  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  बनाई  गई  उन्हें  विन्ध्य  प्रदेश  की  सरकार

 देने  के  we  यह  उठता  है  कि  के  एक  आदेश  से  बनाया  गया  हैं  ।  क्या

 ज्योंही  विधान  सभा  का  एक  सदस्य  सारे  भारत  में  ज़िलਂ  मंत्रणा  परिषद्  हैं  ?

 हो  जाये  उसी  समय  से  वह  केवल  विन्ध्य  प्रदेश  में  इन्हें  स्थापित  किया

 सदस्यता
 से

 अलग  हो  जाता  है  ।  गया है  ।  में  पूछता हूं  कि  इन  सदस्यों

 उसे  पता  होना  चाहिये  ।  क्षतिनिवारण  वहां  की  जिनका  वहां  बहुमत  यह  इच्छा

 से  आरंभ  होता  हैं  जब  उसे  पता  चलता
 नहीं  थी  fe  वक्त  का  जितना  फ़ायदा

 है  कि  उसे  श् अनह  कर  दिया  गया  है  ।  उठाया  जा  सकता  हो  बह  उठा  लिया  जाये ?

 उसे  उसके  are  किये  जाने  का  पता  होना  क्या  उनकी  यह  इच्छा  नहीं  थी  कि  जितना

 चाहिये  ।  ऐसे  उपबंध  संविधान  के  अनुच्छेद  पैसा  बन  सके  बना  लिया  जाये  ?  कुछ  लोग

 १०४  में  हूं  शौर  भाग  ग  राज्य  अधिनियम
 कहते  हें  कि  पांच  रुपये  जसी  छोटी  रक़म

 की  धारा  १८  में  भी  st  जब  इस  तरह
 का  उन्हें  लालच  नहीं  हो  सकता  था  ।  यह

 का  उपबंध  हे  तो  इस  विधेयक  का  नाम

 विन्ध्य
 पांच  रुपये  का  सवाल  नहीं  था  ।  हमें  उन

 प्र
 दा

 विधान  लोगों  की  आय  के  बारे  में  कोई  ज्ञान  नहीं

 विधेयक  के  स्थान  पर  विन्ध्य  जो  विधान  सभा  के  सदस्य  हो  गये  थे  ।  हम
 प्रदेश  विशन  सभा

 नहीं  जानते  फि  उसकी  आर्थिक  स्थिति  अच्छी

 विधेयक  वाहिद  ।  क्योंकि  थी  या  बुरी  ।  विधान  सभा  के  सदस्य  होने  के

 याद  सदस्य  उनहें  हो  जाने  फ्र  भी  लिये  लाभ  का  पद  इसलिये  अनुचित  समझा

 सदन  में  आना  और  बैठकों  में  श्यामल  होना  जाता  है  कि  इससे  लोग  अपन  हितों  का

 जारी  रखें  चले  आते  हें  तो  उन
 = C  MESSI  पोषण  न  करने  लगें  और  प्रजातंत्रात्मक

 किया  जायेगा
 |  अनुच्छेद  १०४  के  अनुसार  प्रणाली  का  सुचारु  रूप  से  संचालन  हो
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 यहाँ  दम  इसका  उल्टा  करने  जा  रहे  उचित  at  से  aaa  गये  न्यायाधिकरण

 द  ।
 हम

 कह  रह  अच्छा  बात  उन  के  निर्णय  की  अवहेलना  करना  हमें  शोभा

 प्पा  बनाने  दीजिये  ।  सरकार  को  उन्हें  पेसा  नहीं  देता  ।  यदि  ये  स्थान  शक्ति  होते  तो

 देने  दीजिये  ।  हम  यह  कहने  जा  रहे  हे  दूसरी  बात  थी  i  झ्रापको  ay  विष  में

 कि  यह  लाभ  का  पद  नहीं है  ।  एक  मंत्री  सचेत  ना  चाहिए  att  आप  के  पास

 में  और  जिला  मंत्रणा  परिषद  के  अधिकारी  समय  था  परन्तु  आप  सोते  रहे  ।  निर्वाचन

 द्वारा  fet  गय  काम  में  बड़ा  अन्तर  =  |  न्यायाधिकरण  के  फैसले  के  बाद  भी  आपके  पास

 समय  था  |  यह  मामला  ATH  १९५२ उसके  काम  क्या  क्या  संविधान  में  कहीं

 भी  जिला  मंत्रणा  परिषदों
 की

 चर्चा  है  ?  के  महीनें  में  आरम्भ  आ  था  ।  जनवरी

 यह  परिषदें  कहीं  भी  नहों  हैं  |  विन्ध्य  प्रदेश  १९५३  में  एक  भेजा  WAT  कौर  माय

 में  इन्हें  एक  आदेश  द्वारा  स्थापित  किया  गया  १९५३  में  फैसला  किया  गया  |  इतन

 हू  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  लोगों  को  पृष्ट  समय  में  अप  ने  कुछ  नहीं  किया  ।  अब  हम

 द्वारा  से  आने  जाये  |  अनुच्छेद  ३२७  यह  नहीं  कह  सकते  हमें  अपने  न्यायाधिकरण ों

 में  दिया  गया  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  एक
 में  या  अपने  राष्ट्रपति  में  विश्वास  नहीं  ह

 निर्वाचित  निकाय  में  जाना  चाहता  हो  तो  हमारे  देश  के  लिए  कौर  हमारी  संसद  के

 लिए  इस  प्रकार  का  क़दम  उठाना  अनचित उसे  ऐसा  at  कार्य  के  लिये  बनाये  गये

 होगा  |  पंडित  ठाकुर  दास  भागने ने  कहा कानून  का  अनुसरण  करते  हुए  करना  होगा
 किवे  केवल  न्याय  चाहत ेहैं  ।  हम  जानना अन्य  किसी  तरीके  से  नहीं  ।  उसमें  यह  नहीं

 हू  कि  ऐसे  व्यक्ति  जिसने  लाभ  का  चाहिये
 कि  प्रत्येक  मामले  के  दो  पहलू  होते

 ह  ।
 पद  स्वीकार  कर  लिया  हो  यह  कह  feat

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अप  अन्य  तकों  से
 जाये  कि  हालांकि  तुमने  लाभ  का  पद

 तम  सदस्यता
 सकते  हें  किः  उन्होंने किस  wire  wg

 स्वीकार  कर  लिया  हू  और

 से  अलग  कर  दिया  गया  परन्तु  हम  एकक

 कानन  बना  रहे  हूं  जिससे  तुम  सदस्य  बक
 श्री  य०  एम०  त्रिवेदी  दलबन्दी  के

 भाव  को  छोड़  निष्पक्ष  भाव  से  हमें  विचार
 जाओगे  ।

 करना  चाहिए  कि  हमारा  यह  काब  न्याय्य

 इसके  पक्ष  में  एक  तके  यह  गया
 हू  अथवा  नहीं  कब्र  हम  उस  बात  को

 हम  न्याय  करने  जा  रहे  ह  परन्तु  किसके
 मिटा रहे  हैं  जो  उचित  प्रकार से  गठित

 साथ  ?
 यह  में  नहीं  जानता  ।  निर्वाचन

 संसद म्यायाधघिकरण  न  तय  की  हूं
 ?

 न्यायाधिकरण  ने  कई  निर्वाचनों  को  अवध
 न्यायालय  नहीं  अतएव  ag  न्याय/घधिकरण

 घोषित  किया  ्र  कई  मामलों  में  तो  के  विनिश्चय  को  नहीं  सुधार  सकती  ।  में

 रीजनिंग  आफीसर  को  गलती  पर  निर्वाचन  पंडित  बाल  कृष्ण  फार्मा  से  सहमत  हूं

 अवध  कर  दिया  गया  ।  परन्तु  विन्ध्य  प्रदेश  विधान  सभा  के  अपदस्थ

 करण  के  फस्ले  को  अमीरी  फैसला  माना  सदस्यों  को  फिर  से  पदस्थ  नहीं  करना

 गया ।  संविधान  के  उपबन्धों  के  अन्तरगत
 चाहिये  ।

 निर्वाचन  न्यायाधिकरण  का  अंतिम
 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी

 दोता  इस  मामले  में  न्यायाधिकरण

 राजनीति  संविधान
 तथा  कानून  की  दृष्टि

 की  उपेक्षा  करना  गलत  बात  है  ।  यदि
 यह

 से  इस  विधेयक  का  बड़ा  महव  है  ।  हमें

 सदस्य  हट  रहे  हें  तो  हट  जाने  खोजिये  ।  दल  बन्दी  को  ध्यान  में  रखकर  इस
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 विधेयक  पर  विवाद  नहीं  करना  निर्देशन  पत्र  गलती  से  अस्वीकृत  हो  जाता

 अस  पर  निष्पक्ष  भाव  से  विचार  करना  है  तो  दूसरे  चुने  गए  सदस्य
 को  अपदस्थ

 चाहिये  ।  होना  पड़ता  ह्  इस  तरह  कई  निरपराध

 व्यक्ति  दंडित  हो  जाते  इन  सब  को  भी
 इस  देश में

 लोकतंत्र  नया हैं  ।  हमें  पदस्थ  कर  देना  चाहि  |  केवल  इन  १२
 म्याय्य  बातें  करनी  चाहियें  जिससे  कि

 सदस्यों  के  साथ  इतनी  सहृदयता  बतलाने

 की  क्या  आवश्यकता  ?  सत्र  के  अ्रंत में

 सभा  देश  सर्वोच्च  विधान  सभा  है
 इस  विषय  को  सदन  के  समक्ष  क्यों  प्रस्तुत

 अतएव  हमें  ऐसे  प्रश्नों  पर  निष्पक्षता  से
 किया  गया  जब  कि  कार्यक्रमਂ  मंत्रणा

 विचार  करना  चाहिये  ।  भविष्य  में  हमारे
 समिति  ने  उसे  कांयं क्रम  में  सम्मिलित  नहीं

 कार्यों  की  आलोचना  न  हो  ।
 किया  था  ।  हमें  सम्पदा  शुल्क  जेसे

 में  इसਂ  wet  को  नहीं  उठाना  चाहती  पूर्ण  विधेयक  पर  विचार  करना  हे  ।  इसका

 कारण  राजनीतिक  मालूम  पड़ता  है  ।
 कि  संसद  को  ऐसा  विधान  बनाते  का

 अधिकार  &  अथवा  नहीं  |
 महान्यायवादी  विन्ध्य  प्रदेश  में  ज़िल  बोर्डों  के  चुनाव

 ने  इसके  विषय  में  जो  कुछ  कहा  हूं  होने  वाले  थे  ।  कांग्रस  के  हाथों  में  शासन

 मान्य  है  |  था  |  उसने  चाहा  कि  क  क  क  क  के

 ~
 विन्ध्य  प्रदेश  में  १२.  सदस्यों  का  पंडित  करण  सी ०  फार्मा  .  मेरठ

 भाग  ग  राज्य  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  :  श्रीमान्  प्रामीत्य  प्रश्न हू  ।  क्या

 ये  बातें  संगत  हैं
 |

 अनुसार  अनहीकरण  गया  है  ।

 लक्षी  प्रभाव  वाला  अधिनियम  बना  कर

 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  :  मेंने  अपनी

 aq  उन्हें  पदस्थ  करने  रहे  हू  ।  माना

 बात  समाप्त नवदीं  की  है  ।
 कि  उन  सदस्यों  ने  बिना  जाने  यह  गलती

 को  परन्तु  यहं  मानना  पड़ेगा  कि

 पंडित  कण  सो ०  बर्मा  :  पाप  को
 विन्ध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उन  सदस्यों  को

 रुकना  पड़ेगा  ।

 जनहित  करने  के  लिए  मंत्रणा  परिषदों  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  औचित्य  प्रश्न qzeq  नहीं  बनाया  था  ।  इसमें  दुर्भावना

 का  कोई  प्रश्त  नहीं  श्री  शाहू  ने  ठीक  उठाया  गया  है  ।

 कहा  है ंकि  सरकार  को  कार्यवाही  के

 कारण  जो  लोग  अपदस्थ  हो  गये  हें  उन्हें  पंडित  Fo  ato  WAL:  इस  बात  का

 से  पदस्थ  कर  चाहिये  ।  परंतु  कोई  साक्ष्य  नहीं  हैं  कि  मानवीय  सदस्या

 ने  अभी  जो  कुछ  कहा  है  वह  ठीक हैं इन  १२  के  अमरीका  अप  सदस्य  भो  तो

 अथवा  नहीं  |  जिला  बोर्डों  के  कागज़ात
 हैं  जो  अपदस्थ  कर  दिये  गये  हैं  यद्यपि  उनको

 कोई  गलती  नहें  कुछ  लोगों  के  यहां  नहीं  हैं  ।  उनका  यहां  जिक्र  करना

 निर्देशन  पत्र  गीतों  से  अस्वीकार  कर  दिये  असंगत है  ।

 गये  इस  कारण  चुने  गये  सदस्यों  को

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  केवल  यह उपास्य  होना  पड़ा  ।  at  सदस्यों  वाले

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  यदि  एक  सद्य  का  नाम  है  कि  जिला  बोर्डे  का  मेम्बर  होना
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 प्रद  हैं  अथवा  नहीं  वैसी  बात  का  दिया और  ३१  ard को  राष्ट्रपति  ने  उक्त

 उदाहरण  देना  संगत  है  |  स्थानों  के  रिक्त  हो  जाने  की  घोषणा  की  ।

 इस  से  आपको  ज्ञात  होगा  सरकार  का
 श्रीमतीਂ  सुचेता  कृपलानी  :  जहां  तंक

 व्यवहार  कितना  बाधक  रहा  लगातार
 मुझे  ज्ञात है  वह  जिला  बोर्डों  के  चुनाव  करने

 देर  करने  की  चेष्टा  की  जाती  रही ए  पर
 के  लिये  उत्सुक  नहीं  थे  ।  इसलिये  जिला

 स्थान  रिक्त  घोषित  किये  गये  |
 बोलें  परामर्श  यात्री  परिषदें  बनाई  गई  |

 चुनाव  आयोग  को  तुरन्त  ही  उपनिर्वाचन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वहां  किसी  कराने  चाहियें  परन्तु  उस  के  बदले  यह

 भी  संविधान  के  sara  नियुक्त  ज़िला  विधेयक  आ  गया  ।  सारा  मामला  बहुत  ही

 बोड़े  संदिग्ध  हैँ  |

 श्रीमती  सुचेता  कृप ला नो  :  प्रत्येक  प्रान्त  बाबू  राम नरायण  सिह

 में  ज़िला  बोर्ड  हैं  ।
 :  ज़रूर  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन  सभी  प्रान्तों
 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  :  सरकार  इस

 में  रुचि  ले  रही  हूं  यह  और  बातों
 से

 भी
 में  जहां  सर  eA)  से  पहले  सीपा  ब्रिटिश

 शासन  स्थापित  था  स्थानीय  पसंद  तथा  नगर  सिद्ध  होता  १६  दिसम्बर को  मामले

 पालिकायें  थीं  ।  माननीय  सदस्या  यह  की  सुनवाई  चुनाव
 आयोग  के  समक्ष  होते

 समय  सरकार
 ने  उन  अयोग्यताओं  के

 कहना  है  कि  राज्य  में  जिला  बोर्ड  थे  और

 उन  को  मान्यता  देने या  उन  के  चुनाव
 निवारण  हेतु  अपने  मूल  आदेश  को  बदल

 दिया  ।  परन्तु  चुनाव  आयोग  ने  इसे  नहीं कराने  के  स्थान  पर  यह  तरीका  लागू  किया

 गया है  |
 माना  |

 श्रीमती  सचेत  कृपलानी  :  यही  तो  में
 अब  चुनाव  आयोग  के  सामने  कौन

 प्रतिवादी बन  कर  आता  हैं  ?  सरकार  का
 कहना  चाहती  gi  पहले  उन्होंने  जिला

 बोर्ड  परामर्शदात्री  परिषदें  बनाने  का  fata
 प्रतिनिधि  !  सरकार  ने  इस  मामले  में

 इतनी  रुचि  क्यों  ली  ?  जब  कभी  भी  इस
 किया  ।  यह  २६  १९५२  को  बनाई

 प्रकार  की  प्राविधिक  त्रुटियां  उठी  हैं  सरकार
 गइ  |  उस

 के  पश्चात्  एक  सदस्य  श्री  एन०

 पी०  सिंह  ने  राष्ट्रपति  को  एक  पत्र  भेजा
 ने  उन  को  सुधारने  या  ठीक  करने  के  कोई

 प्रयत्न  नहीं  किये  हें
 ।

 बेंक  पंचाट  के
 मामले

 जिस  में  उत्पन्न  हुई  अयोग्यताओं  का  निर्देश

 था  ।  पांच  नवम्बर  को  उन्होंने  इती
 प्रशन

 को  ही  लीजिये  ।  सेन  पंचाट  कर्मचारियों  के

 पक्ष  में था  ।  उस सर्वोच्च  न्यायालय ने  एक
 को  विन्ध्य  प्रदेश  घारा  सभा  के  समक्ष  उठाया

 छोटी  सी  प्राविधिक  प्रकार  की  त्रुटि  पर  रह
 परन्तु  अक्तूबर  से

 नवम्बर  तक  कुछ  नहीं
 कर  दिया  ।  सरकार  TH  अध्यादेश  के  द्वारा

 उन्होंने  वहुत  दौड़  भाग
 की

 पर
 उसे  फिर  प्रख्यापित  कर  सकती  परन्तु

 हुआ  कुछ  १६  दिसम्बर
 को  इस

 सदन  के  विरोधी  दल  के  नेता  ने  राष्ट्रपति
 सरकार

 ने  ऐसी  कोई  बात  नहीं  की

 झगड़ा  हुआ  दूसरा  पंचाट  दिया  गया  जो
 को  इस  सम्बन्ध  में  एक  पत्र  भेजा

 राष्ट्रपति ने  १७  जनवरी को  मामला  चुनाव
 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  हे  ।

 आयोग  को  सौंप  चुनाव  आयोग  ने  सरकार  की  दृष्टि  में
 सभी  बराबर  होने

 मामले  की  जांच  करके  २  मान  को  निरा  चाहियें  ।  मेरी
 समझ  में  नहीं  आता है  कि
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 सरकार  जब  विन्ध्य  प्रदेश  के  सदस्यों  की

 अयोग्यताओं  का  निवारण  कर  सकती  है  तो  राष्ट्रपति  को  तो  चुनाव  आयोग  का  परामर्श

 इस  सम्बन्ध  में  क्यों  कुछ  नहीं  करती  है  ।  मानना  ही  था  अतः  उन  क  आदेश  एक  दम

 किन्हीं  प्रकार  के  पदों  को  अपवाद  कर  देते  के  ऑपचारिक  ही  था  ।  इस  विधेयक  से  उन

 लिए  ठीक  में  स्वयं  की  कोई  अवगणन  नहीं  होती  हद  ।  राष्ट्रपति

 अयोग्यता  निवारण  अधिनियम  को  बहुत  में  विवेकात्मंक  अधिकार  निहित  उसी  के

 सीमित  समझती हूं  ।  इत  संविधान  में  भो  अधार  पर  उन्होंने  wet  किया है  ।

 संशोधन  कर  सकते  हें  तो  केवल  मात्र  १२  न्यायांवादी  ने  कहा  था  कि  वह  तो  हस्ताक्षर

 सदस्यों  के  लिए  अपवाद  किये  जाने  की  बात  करने  wae  लिए  हमारे  राष्ट्रपति

 गले  नहीं  उतरती  है  ।  यह  सदन  का  दुरुपयोग  कांग्रेस  के  ही  नवदीं  देश  के  भी  एक  सम्मानित

 और  यह  एफ  बहुत  ही  बुरा  qa  दृष्टान्त  है  ।  नेता  हैं  ।  वह  एक  बकौल  हैं  कौर

 अग  किसी  अन्य  प्रान्त  में  ऐसी  ही  बात  जानते  ह  कि  उन  के  अधिकार  क्या  हैं  ।  वह

 वती  है  तो  सरकार  कोई  दूसरा  अपनी  विवेक  बुद्धि  स  काम  लेकर  हो  प्रत्येक

 विधेयक  लायेगी  ?  संविधान  के  अनुच्छेद  कार्य  करते  हैं  ।  उनसे  निर्णय  देने  कहा

 १४  के  अनुसार यह  तो
 विभेद  करना  गया  था  शर  उन्होंने  निर्णय  दिया

 ।  इस

 इस  तरह  तो  हमारा  संविधान  एक  दूसरे  अधिनियम  को  पारित  करके  हमਂ  उनके

 पद  वस्तु  बत  जायेंगी  |
 निर्णय  को  रद्द  कर  देना  चाहते  हैं

 ।

 हम  ने  राष्ट्रपति  को  ag  विवेकात्मक

 अब  राष्ट्रपति  द्वारा  रिक्त  घोषित  fat
 अधिकार  संविधान  को  सुचारु  रूप  से  चलाने

 गये  स्थानों के  भरने  के  wea को  लीजिय े।  के  लिए  दिये  थे  ।  जो  अधिकार  हमने  उनको

 हमारा  एक  लिखित  संविधान  चुनाव

 सम्बन्धों  मामलों  का  fata  करने  के  लिये
 दिये  थे  उसी  के  आधार  पर  उन्होंने  निर्णय

 feat  ale  क्योंकि  ag  fara  हमारे

 हमारे  यहां  चुनाव  आयोग  इस  मामले  में

 अनुकूल  नहीं  हम  में  से  कुछ  के  अनुकूल

 चुनाव
 आयोग

 ने  राष्ट्रपति  के
 द्वारा  कायें

 नहीं  है  इसलिये  हम  उसे  रह  करने  के

 किया  हैं  are  एक  निश्चित  facia  फिया
 लिए  यह  अधिनियम

 aha  करना  चाहते

 है  ।  हम  इस  निर्णय  को  रद  करने  वाला
 इस  से  राष्ट्रपति  की  अवगणना  होती

 विधान  पारित  करना  चाह  रहे  यह
 हैं  ।  पारित हो  जाने के  बाद  ae  विधेयक

 ठीक  नहीं  हैं  ।  चुनाव  झ्रायोग  को  स्थिति
 राष्ट्रपति  को  अनुमति  के  लिए  भेजा  जायेगा

 उच्चतम  न्यायालय  जैसी  |  मान  लीजिये  कि
 और  उनको  विपरीत  fora  देना  होगा  ।

 उच्चतम  न्यायालय  वर्तमान  क्राउन  के
 उनकी  स्थिति  कितनी  हास्यास्पद  हो

 अनुसार  कोई  निस्बत  निर्णय  देता  ate
 मेरा  निवेदन हूँ

 कि  विधेयक  को  वापस

 हम  अनुभव  करते  हैं  कि  अ निर्णय  ग़लत  तो
 ले  लिया  जाये  |

 यह  निश्चित  है  कि  क़ानून  में  कोई  त्रुटि  है

 अथवा वह  ग़लत  हे  ।
 हम  क़ानून में  संशोधन  दूसरा  यह  विधेयक  विभेद  करता  है  |

 करके उस  निर्णय  को  रह  कर  सकते  हैं
 ।  साधारणतया  हम  उपचुनाव  कराते  हैं

 =
 १६ मेरे  विचार  से  हम  बहुत  अधिक  अधिकार  परन्तु इस  मामले  में  हम  न्हीं  सदस्यों  के

 चुनाव को  त्व
 कर  रहे  हैं  यह  तो  हमारे
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 विधेयक

 संविधान  के  एकदम  विरुद्ध  यंह  लन  को  बढ़ाने में  सहयोगਂ दिया  है  ।  हमें  भय

 वाही  अनुच्छेद  १४  और  अनुच्छेद  १९  (१)  है  कि
 उन

 के  जम्मू  तथा  काश्मीर
 मैं

 के  विरोध  में  है  ।  आने  से  सावंजनिक  शान्ति  के  भंग  हो  जानें

 की  सम्भावना है  ।  अतः  हमने  जम्मू  तथा

 में  इस  विधेयक  का  इसलिये  भी  विरोध
 काश्मीर  जन  सुरक्षा  अधिनियम  की  धारा  ४

 करती  हुं  क्योंकि  यह  एक  बहुत  ही  सीमित
 (१)  के  अंतगर्त  डा०  श्यामा  प्रसाद  मुकर्जी

 प्रकार का  है  ।  इसमें  बारह  व्यक्तियों  को
 को  राज्य की  सीम  में  न  घुसने  का  रादेश

 लाभ  पहुंचाया जा  रहा  है  ।  हमें यह  देखना  दिया  परन्तु  उन्होंने  उसे  नहीं  माना  और  राज्य

 है  कि  न्याय  क्या  कहता  यदि  इन  की  सीमा  मैं  प्रवेश  अतः  जम्मू  तथा

 अयोग्य  घोषित  किये  गये  सदस्यों  के  स्थानों
 arene  जन  सुरक्षा  अधिनियम  की  धारा

 के  लिए  उपचुनाव  होंगे  तो  आसमान  नहीं  ३  के  अनुसार  उन  को  राज बन्दी  बना  लिया

 फट  पड़ेगा  |  राष्ट्रपति  को  खेदजनक
 गया है

 स्थिति  में  stadt  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  |
 श्री  एन०  ato  चटर्जी  : इस  से  संवैधानिक  प्रश्न  उत्पन्न  होंगे  और

 अनेकों  कठिनाइयां  उठ  खड़ी  होंगी  और
 इस  विषय  पर  कल  प्रश्नों  के  के  बाद

 चर्चा की  जाये  ।
 सरकार  की  बदनामी  होगी  ।  मेरे  विचार  से

 इस  विधान  का  प्रभाव  शुभ  नहीं  होगा  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  अध्यक्ष  महोदय

 लोग  यही  समझेंगे  कि  सरकार  ने  चालाकी  से  ः  करूंगा  यदि  उनकी  अनुमति  हुई

 और  धोखाधड़ी  से  अपने  आदमियों  को  अयोग्य  तो  यह  विशेषाधिकार  का  प्रशन  उठाया  जा

 घोषित  हो  जाने  के  बाद  भी  सदस्य  बनाये  सकेगा  अन्यथा  में  माननीय  सदस्य  को  सुचित

 रखा है  ।  अंतः  मेरी  प्रर्थना  हे  कि  इसे  कर  दूंगा ।

 वापस  ले  लिया  जाये  और  जन  प्रतिनिधान  i  इ  ललदवद्िननं

 अधिनियम  या  अयोग्यता  निवारण  अधिनियम
 विन्ध्य  yea  विधान  सभा

 या  संविधान  को  संशोधित  करने  वाला  कोई

 (aagaT  विधेयक
 व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये  |

 eee,  SE  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 विशेषाधिकार  का  प्रदान

 :  में  इस  विधेयक  को  उम्र  विरोध

 करता  राजनीतिक  जोवन  को  कलुषित

 न  बनाने के  लिए  हमें  इसका  विरोध  करना एक  सदस्य  को  गिरफ्तारी

 ही  चाहिए ।  विधेयक पर  चर्चा  प्रारम्भ

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मुझे  जम्मू  तथा  होने से  पूर्वे  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  विचार

 काश्मीर  राज्य  के  मुख्य  सचिव  से  एक  तार  प्रकट  किये  थ  ।  उन्होंने  इसे  अत्यावश्यक  तथा

 मिला  है  ।  उस  में  लिखा  है  कि  प्रजा  परिषद  महत्वपूर्ण  विधेयक  बताया  मेरा  विवार

 द्वारा  चलाये  गय  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  डा ०  यह  है  कि  उन्होंने  ऐसा  इसलिए  कहा  था

 श्यामा  प्रसाद  मुकर्जी  ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  क्योंकि  वह  स्वयं  इस  के  सम्बन्ध  में  निश्चित

 राज्य में  घुसने  की  घोषणा  की
 थी  ।

 प्रजा  नहीं थे  ।  उन्होंने कहा  था  कि  इस  सम्बन्ध

 परिषद्  को  भारतीय  जन  संघ  का  समधन
 में  कानून  बिल्कुल  स्पष्ट  था  परन्तु  जितना

 प्राप्त gi  जन
 संघ

 के
 सभापति  होने  के

 कुछ  हम  कानून  को
 समझते

 हें  उस  के  अनुसार

 कारण  डा०  श्यामा  प्रसाद  मुकर्जी  ने  यह  विधेयक नਂ  केवल  कानून के  विरुद्ध  ही
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 एच०  एंड

 हू  अपितु  न्याय  भावना  के  भी  विरोध  में  है  ।  या  राष्ट्रपति  की  अव गणना  करने  या  उनके

 विन्ध्य  प्रदेश  में  कांग्रेस  की  जो  दीना वस् था है
 आदेश  को  अमान्य  करने  की  कोई  भावना

 नहीं थी  । उस
 को  देख  यह  महत्वपूर्ण  हो  सकता  है  परन्तु

 जहां  तक  राजनैतिक  जीवन  को  हमਂ  समझ

 सके  हैं  यह  विधेयक  उसके  एकदम  विरोध
 यह  ah  कि  इस  में  संविधान  का  प्रदान

 में  नहीं  मेरी  समझ  में  नहीं  आता

 गृह  मंत्री ने  अपने  प्रारम्भिक  भाषण
 हैं  ।  में  समझता  हूं  और  मेरा  निवेदन  है  इस  में

 संविधान at  दन  fara रूप  से  उठता
 में  इसे  एक  साधारण  बात  बताया  जिसे

 मंत्रि  मंडल  के  परामदां  से

 इसਂ  विधान  द्वारा  ठीक  करना  अपेक्षित हे
 हैं  ।

 राष्ट्रपति  ने  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  सावधानी

 गृह  मंत्री  के  दृष्टिकोण  से  यह  साधारण  बात
 रखी  थी  कि  विधि  की  भावना  तथा  रूप

 हो  सकती  परन्तु  इसमें  कुछ  ऐसी
 भाषण  रहे  |  स्वयं  राष्ट्रपति  का  आदेश  ही

 ऋतिक  बातें  अन्तग्रंस्त  हैं  जो  बहुत  ही
 संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार था  ।  उन

 पूर्ण  महान्यायवादी  ने  इस  विधेयक  के
 के  आदेश  में  यह  दिया  gat  है  कि

 सम्बन्ध  में  यह  कहा  था  कि  यह  ic
 ने  इस  प्रत  पर  fata  दिया  हैं  कि  क्या

 वैधानिक है  act  अवैध  ही  उन  के
 विन्ध्य  प्रदेश  की  विधान  सभा  के  कतिपय

 अनुसार  यह  पूर्णरूप  से  विधिवत  है  ।  उन्होंने  सदस्य  भाग  ग  में  के  राज्य  अधिनियम  की

 यह  भी  कहा  था  कि  जहां  तक  aia  का
 धारा  १७  तथा  संविधान  के  अनुच्छेद  १०२

 wet  था  यह  विधेयक  ठीक  था  यदि  वह  के  खंड  (१)  के  उपखंड  के  अनुसार

 इसके  भ्रौचित्य  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 न

 कहते  तो  ade हो  गये  थे  या  नहीं  ।  उनका  निर्णय

 अधिक  अच्छा  होता  ।  उन  को  इसकी  वैधता
 था  कि  उक्त  धाराओं  के  अनुसार  वह  उनहें

 संव  तथा  प्राविधिक  मान्यता  के
 हो  गये  frig  देंने  में  चुनाव

 सम्बन्ध  में  अपना  मत  देना  परन्तु  उनके  तथा  राष्ट्रपति  के  संविधान  के  उपबन्धों  का

 तके  छ  गले  उतरे  नहीं  ।  उन  का  जो  सब  पूर्णरूप से  पालन  किया है  ।

 से  महत्वपूर्ण  तके  था  वह  यह  था  कि  चुनाव

 आयोग  ने
 जो  दृष्टिकोण  अपनाया  ate  इस  कारण  महान्यायवादी  का  यहं  तके

 पति  न  जो  meer  निकाला  वह  संविधान  के  कि  यह  सब  कुछ  संविधान  के  अन्तर्गत  नहीं

 अन्तगंत  नहीं  था  अपितु  भाग  ग  में  के  राज्यों
 किया  गया  था  अपितु  भाग  ख  में  के

 राज्य

 अधिनियम  के  अनुसार  जो  कि  स्वयं  एक  ऑधनियम  के  अंतगर्त  किया  गया  था

 सामान्य  विधान  है  श्र  जिसे  बदल  देनें  का  कानून  को  वितण्डावाद में  बदल  देता  है

 संसद  को  पुर्ण  अधिकार  प्राप्त  ह  ।  उनका  are  संविधान  की  भावना  के  प्रतिकूल  है  ।

 सकें  यह  था  कि  चुनाव  आयोग  के  परामर्श  हमें  यह  संविधान  पूर्णरूप  से  स्वीकार  नहीं

 से  राष्ट्रपति  ने  जो  श्रादेश  निकाला  था  उसे  है  यह  तथ्य  हम  में  इतनी  त्रुटियां  हैं

 fe  जनता  की  प्रजातंत्रीय  भावनाश्रों  को सरकार  ने  ठीक  मान  था  शौर  चुनाव

 आयोग के  द्वारा  fet  परामर्श के  संतुष्ट  करने  के  लिए  हम  में  अत्यधिक  परि

 आधार  पर  राष्ट्रपति  के  वेध  निर्णय  के  प्रभाव  वर्तन  करने  होंगे  ।  परन्तु  इतना  होने पर

 को  सीमित  करने  के  लिए  ही  यह  विधान  भी  सत्तारूढ़  सरकार  ने  संविधान  के  आशय

 प्रस्तुत  किया  गया हे  ।  इसमें  चुनाव  आयोग  पर  कुठाराघात  किया  कौर  इस  आशंका
 से
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 कि  कहीं  इससे  हमारे  देश  की  राजनैतिक  विधान  सभा  बनते  ही  यह  उपबन्ध  उस  पर

 भावनायें  कुंठित  न  हो  जायें  हमें  इस  विधेयक  लागू  हो  जाते  हैं  ।  यह  तक  मेरे  गले  नहीं

 पर  सावधानी  से  विचार  करना  है  ।  उतरता  कि  संविधान  के  उपबन्ध  भाग  क  तथा

 चुनाव  आयोग ने  अपना  निर्णय  बहुत

 aa के  राज्यों  पर  तो
 होते  हैं

 मे ंके  राज्यों

 ही  तक  युक्त रीति  से  दिया  उस ने
 परन्तु  भाग

 ग

 इस  लिए  लागू  नहीं  होते  हैं  कि

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  राष्ट्रपति  ने
 उन  राज्यों  के  सम्बन्ध में  एक  पृथक  विधान

 यह  आदेश  क्यों  निकाला  था  |  चुनाव  आयोग
 बनाया  गया  हैं  ।  यह  संविधान  की  भावना

 ने  यह  तके  दिया है  :  के  बिल्कुल  प्रतिकूल है
 ।  राष्ट्रपति

 ग  में  के  राज्य
 ने  इस  त्रुटि  का  लाभ  प्रविधिक  विशेषज्ञों

 PEKQ  (१९५१  का  vE
 द्वारा  न  उठाये  जाने  के  हेतु  अपने

 मद्द  दाताओं  के  हज  से  यह  प्रयत्न में  संविधान  के  अनुच्छेद

 १०१  तथा  १९१  के  अनुरूप  कुछ
 किया  मामला  पुर्णतया  नियमित  हो

 जाये  और  अनुशंसा  सम्बन्धी  प्रतिनिधान
 उपबन्ध  हें  ।  परन्तु  उक्त

 पर  संविधान  के  उपबन्धों  के  आधार  पर
 नियम में  यह  नहीं  दिया गया  है

 कि  अनंतता  का  प्रदान  किस  प्रकार
 ही  कार्यवाही  की  जा  सके  ।  अतः  राष्ट्रपति

 ने  सामान्य  परिस्थिति  के  अनुस।र  ही  कायें
 उठाया  जायेगा  तथा  निर्णीत  होगा  ।

 किया  श्र  संविधान  का  ऐसा  निर्वचन  किय

 परन्तु  संविधान  के  अनुच्छेद  १०२
 जिसे  मेरे  विचार  से  सभी  ठीक  मानेंगे  |

 तथा  १९२  में  सदस्यों  की  Aaa

 सम्बन्धी  मामलों  में  अपनाई  जानें
 बनाव  आयोग  ने  इस  मामले  पर

 वाली  प्रणाली दी  हुई  sl  यह  काफी  परिश्रम किया  था  ।  उस  ने  कुछ

 कठिनाई  कदाचित उस  समय  ज्ञात  टिप्पणियां  भी  की  थीं  जिन  की  और  म

 हुई  जब  कि  राष्ट्रपति  को  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हु

 निधान  किया  गया  1.0
 सरकार  कौ

 राष्ट्रपति  को
 प्रतिनिधान  ३०  अक्तूबर  विधान  भाइयों  को  किसी  भी

 को  किया  गया  था  alt  उन्होंने  इस  मामले  लाभप्रद  पद  इत्यादि  देने  के

 असीमित  अधिकार  प्राप्त  हें  परन्तु को  १७  १९५३  के  चुनाव  आयोग

 को  भजा  ।  इस  बीच  उन्होंने  मंत्रीमंडल  विधि  इस  से  उक्त  विधान  सभाई  के

 मंत्री
 सभी  से

 परामर्श  किया होगा  ।
 स्वतंत्रता  में  पड़ने  की

 पति  ने  भाग  ग  में  के  राज्य  अधिनियम  की  सम्भावना  यह

 इस  श्रुति  को  पकड़  लिया  होगा  इसलिये  तंत्रीय  सरकार  या  प्रजातंत्रीय

 संविधान  के  उपबन्धों को  इन  भाग ग  में  के  विचार  धारा  की  प्रगति  में  एक

 राज्यों  पर  लागू  किया  गया  यह  तो  बड़ी  बाधा  हे  शौर  इससे  संविधान

 असंदिग्ध  रूप  से  मान  ही  लिया  जाना  चाहिये  की  अवगणना  होने  की  संभावना

 कि  किसी  सदस्य  ara  कोई  लाभप्रद पद  है  ।  यदि  किसी

 धारण  करने  के  कारण  उत्पन्न  हुई  अनीता  ड. पष दू  का  सदस्य  बना  कर  यदि

 के  सम्बन्ध  में  सेवी  तन  में  निश्चित  सरकार  किसी  विधान  सभाई  के

 धान  हैं
 ।  अतः  भाग  ग  में  के  राज्यों  में  पुरस्कृत  करती  हे  तो  इसे
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 एच०  एन०

 कहां  जायेगा  कौर  यह  संविधान  के  हम  चाहें  तो  संविधान  at  बदल  सकते

 दण्डनीय  अनुच्छेद  में  ग्रा
 परन्तु  उसमें  खिलवाड़  करने  से  हमारी

 इस के  बाद  आयोग  ने  उन  भत्तों  स्थिति  कितनी  दयनीय  हो  जायगी  |

 आदि  की  चर्चा  की  हूं  जो  परामर्शदात्री  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  भी  तो  अन्तिम

 परिषद्  की  सदस्यता  के  कारण  अजहुँ  हुए  सदस्यों  होते  इस  का  अपे  तो  यह  कि

 को  मिली  हें
 ।

 कुछ  सदस्य  तो  ही  हम  उत  के  निर्णय  की  यहां  आलोचना

 संविधान  की  लपेट में  आ  गये थे  ।  मामले  की  कर  सकते हें  ।  यदि  ऐसा  हो  गया

 सम्पूर्ण  परिस्थिति  पर  भली  प्रकार  सोच  तो  ददा  में  न्याय  व्यवस्था  तो  समाप्त ही

 विचार
 करने  के  बाद  चुनाव  आयोग  ने  हो  जायेगी ।

 यह  निर्णय  कियां कि  यह  १२.  सदस्य

 निस्संदेह  संसद  बहुत  कुछ  कर  संकती
 निश्चय  ही  अनहें  हो  गये  हें  ate  भाग  ग

 में  के  राज्य  अधिनियम  की  धारा  १७  उनके  हूं  परन्तु  अपने  अधिकार  क्षेत्र  में  ही  तो

 विरुद्ध  लागू
 की

 जानी  ate  उनको
 कर  सकती  संविधान  के  उपबन्धों  के

 अन्तर्गत  ही  तो  कर  सकती  उस  से
 उनहें  घोषित  करके  उनके  स्थानों  को  रिक्त

 घोषित  कर  देना  चाहिए  ।  बाहर  नहीं  परन्तु इस  अवसर  पर  तो

 संसद  ने  निश्चय  ही  अपने  अधिकार  क्षेत्र

 चुनाव  आयोग
 का  काम ही  चुनाव के  इस  के  ate

 सम्बन्ध  में  उठी  शंकाओं  तथा  कठिनाइयों
 से  बाहर  कार्य  किया  हे  ।

 भी  एक  कहानी  हैं  ।  विन्ध्य  प्रदेश  धारा

 को  दूर  करना है
 ।  सरकार  स्वयं  चुनाव  सभा  में  ६०  सदस्य  ४०  कांग्रेस  दल

 झागों  को  संविधान  का  स्तम्भ  बताती  हैे  ।
 के  १६  अन्य  हें  ate  १  की  मृत्यु हो

 यह  चुनाव  आयोग  एक  निर्णय  करता  हे  गई  हैं  ।  wana  घोषित  किए  गए  १२

 भर  उस  की  सूचना  राष्ट्रपति  को  देता
 सदस्यों  में  से  ११  कांग्रेस दल  के  हें  ।

 राष्ट्रपति  चुनाव  आयोग  के  बरामद
 इन  के  घोषित  हो  जाने  पर  स्थिति

 पर  एक  आदेश  जारी  करता  zi  विन्ध्य
 यह  हो  गई  कि  कांग्रेस  के  २९  सदस्य  रहे

 प्रदेश  धारा  सभा  में  यह  आदेश  पढ़  कर  ait  अन्य  दलों  के  १८  ।  year

 सुनाया  जाता हूं  शौर  १२  स्थान  रिक्त  हो  में  कांग्रेस  की  स्थिति  बहुत  डांवाडोल  है

 जाते  साधारणतया  इन  स्थानों  के  लिए  संविधान  उपेक्षा  करके

 उपचुनाव  होने  चाहियें  थे  ।  पर  ऐसा  नहीं  उनको  बिना  उपचुनावों  के  ले  आना  ही

 हुआ  ।  संविधान के  दूर  स्तम्भ  उपेक्षा
 इस  का  उद्देश्य  zl  यह  प्रजातंत्रीय

 कर  दी  गई  और  सरकार  ने  मनमानी  की
 भावना के  एकदम  विरुद्ध  अतः  हम

 ऐसी  कार्यवाही  नहीं  होनी  चाहिये  ।  कल
 सभी  का  यह  कत्तव्य  हो  जाता  हैं  कि

 श्री  शाह  ने  कहा था  कि  इसमें  अन्तिम  समझे  हम  उस  का  विरोध  दलीय  राजनीति

 जानें  की  कोई  बात  नहीं  कौर  देश  की  की  वेदी  पर  इन  सिद्धान्तों  की  बलि  न

 सर्वोच्च  विधायिनी  परिषद्  होने  के  नाते  संसद  चढ़  जाए  यह  देखना  हमारा  कत्तव्य  है  ।

 इस  मामले  पर  पुनरीक्षण  कर  सकती  थी  |
 सरकार  अपना  दृष्टिकोण  बदलने  के  बदले

 यदि  ऐसा  gar
 तो  काम  चलेगा

 इसे  जल्दी  जल्दी  पारित  करा

 संविधान  में  संसद  की  शक्तियों  को  लेना  चाहती  ह  ale  इसीलिए  इसे  दात

 कुछ  सीमा  में  सीमित  कर  दिया
 गया  है  ।  प्रतिशत  वैध  तथा  महत्वपूर्ण  बताती  है  |
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 प्रजातंत्रीय  के  विरोधी  इस  विधान  दलीय  राजनीति  के  आधार  पर  नहीं

 को  हम  कदापि  सहन  नहीं  सकते  की  गयी  डा०  अम्बेडकर

 हैं
 ।  कभी  भी  कांग्रेस  जन  नहीं  थे  ।  विरोधी

 श्रीजी०  एच०  देशपांडे
 दल  वाले  ade  दलीय  दृष्टिकोण  से  ही

 सभी  कुछ  देखते  परन्तु  कांग्रेस  दल  ने
 विरोधी  दल  वालों  ने  प्रजातंत्र  ग्रोवर

 प्रजातंत्रीय  भावनाओें  पर  इस  सदन  में
 इस  भावना  को  कभी  प्रोत्साहन  नहीं  दिया

 हैं  उस  का  लक्ष्य  ata  देश  की  उत्तमोत्तम
 उपदेश  देने  का  प्रयत्न  किया  हैँ  ।  मध्य

 माग  कर  उन्होंने  कठोर  शब्दों
 सेवा  करना  रहा हे  ।

 का  व्यवहार  किया  है  ।  अन्तिम  वक्ता  बम्बई  की  ही  दूसरी  घटना  हूं  ।  वरिष्ठ

 महोदय  तो  यहां  तक  कह  दिया  fe  इस  सदन  के  सदस्य  श्री  महाजनी  जो  अब

 विधेयक  को  दलीय  राजनीति  को  बढ़ावा  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  उपकुलपति
 ५

 देने  के  लिए  प्रस्तुत  गया  भी  ag  घो  मत  कर  दिए  गए  थे

 है  |
 परन्तु  बम्बई  की  सभा

 में  एक

 that  विधान  पारित  करके  उनकी  सदस्यता
 बाबू  रामनारायण  सिह  SEG  tal र

 इस  में  क्या  ग़लत  बात  भूतोपेक्षीय  प्रभाव  में  जारी  गई

 a  थी

 इस  मामले  में  क्या  प्रजातंत्र
 alo  रणबीर  fag  4G

 की  दुहाई  दो  संविधान  के  हवाले
 बिल्कुल  ग़लत  बात  हे  |

 दिए  गये  उन  के  द्वारा  जो  इन  दोनों  में

 श्री  जी०  एच०  देशपांडे  :  कुछ
 रत्ती  भर  भी  विश्वास  नहीं  करते  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  की  कदाचित  यह  धारणा  परन्तु  मेरा  निवेदन  ह  कि  मतदान  पेटी

 होगी  कि  यह  एक  ऐसा  विधान  जो  की  पावनता  को  बनाए  रखने  के  लिए

 इस  सदन  के  समक्ष  प्रथम  बार  ही  आया  इस  प्रकार  के  विधानों  की  नितान्त

 है  ।  परन्तु  तथ्य  यह  नहीं  हू  इस  प्रकार  है  |

 के  विधान  इस  सदन  में  तथा  राज्यों  की
 माननीया  सदस्या  श्रीमती  कृपलानी

 विधान  सितारों  में  पारित  किए  जा  चके

 हैं  att  वह  ata  ही  कांग्रेसजनों  के  हित
 का  ah  था  कि  सीमित  विधान  पारित

 करने  के  स्थान  पर  एक  व्यापक  विधान
 में  नहीं  थे  ।

 प्रस्तुत  fear  जाना  चाहिए  था  ।  विरोधी

 स  १९३७  में  डा०  अम्बेडकर  दल
 के  किसी

 भी
 सदस्य

 ने  यह  नहीं

 सदस्यता के  लिए  wae  गये  थे  ।  कहा  fe  इस  प्रकार  के  पदों  at
 ७

 वह  गवर्नमेंट  ला  कालिज  में  प्रोफेसर  थे  निश्चयात्मक  रूप  में  लाभप्रद  पद  घोषित

 किया  जाये  |  क्या  इस  संसद  के  माननीय are  इस  लिये  उनहें  थे  ।  कांग्रेस  दल  ने

 एक  विधान  कालिज  at
 सदस्य  दैनिक  भत्ता  नहीं  लेते  तो

 प्रोफेसरी  को  लाभप्रद  पद  की  श्रेणी  से  यदि  किसी  सदस्य  ने  तांगे  के  किराए

 निकाल  सभी  ने  उस  समय  इस  के  मदद  कुछ  पैसे  ले  लिए  at  उस  पर

 कार्यवाही  को  ठीक  समझा  था  शौर  इस  आपत्ति क्यों  ?  क्या  इतने
 स

 ही  वह

 की  प्रियंका  ी  थी  यह  कार्यवाही  हो  गये  प्रौढ़  उन  के  स्थान  रिक्त
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 [str
 जी०  एच  ०

 पांडे  |

 घोषित  कर  दिए  जाने  चाहें  ?  किसी  रक wet  अधिनियम  करते

 भी  सदस्य  ने
 यह

 नहीं  कहा  है
 कि  यह  अधिकार  नहीं  हे  ।  मेरा  निवेदन  यहं  है

 पद
 लाभ  के  पद  थे  अतः  यह  परिणाम  कि  यदि  संसद  किसी  भी  भाग  राज्य

 में  विधान  मंडल  स्थापित  करने  के  लिए

 पद  नहीं  हें  ।  तो  फिर  निर्वाचकों  को
 कानून  बना  सकती  इसे  सदस्यों

 उन  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  से  वंचित  के  चुनाव  या  अनहीकरण  या  उन  के

 क्यों  किया  जाय  ?
 काम  के  तरीके के  बारे  में  अवश्य

 कानून  बनाना  क्योंकि  विधान

 इसे  जनता  के  दृष्टिकोण  से  देखिए  मंडल  भी  किसी  कानून  के

 उसने  बड़ी  सकता  से  अपने  प्रतिनिधियों
 अधीन  होने  चाहिएं  ।  att  यह  कानून

 को  चुना हूं
 ।  केवल  मात्र  एक  साधारण  भाग ग संसद  द्वारा  बनाया  जाएगा  ।

 सी  प्राविधिक  श्रुति  के  आधार  पर  ही  राज्य  शासन  अधिनियम  १९५१  साधारण

 क्या  उन  के  स्थानों  रिक्त  घोषित  रूप  से  कौर  साधारण  बहुमत  पारित

 करके  पुनः  चुनाव  कराना  वांछनीय  होगा  ?  किया  गया  हे  ate  इसे  बिना  दो-तिहाई

 aq  चुनाव  लड़ने  से  डरते  नहीं
 और

 बहुमत  के  संशोधित  भी  किया  जा  सकता

 इसी  कारण  ही  हम  इस  विधेयक  का
 इसे  इतना  महत्व  प्राप्त  नहीं  जितना

 समर्थन  नद्दी  कर  रहे  हें  ।  प्रजातंत्र  भावना  fe  संविधान  के  अनुच्छेदों  को

 में  विश्वास  रखने  के  हमारा  यह  संविधान  के  भाग

 कत्तव्य  है  कि  मतदान  पेटी  पाता  शासन  अधिनियम  की  धारा  १७  a

 की  रक्षा  की  जाये  और  इस  प्रकार  का  अंतगर्त  जो  कुछ  भी  उसे

 कोई  विधान  पारित  किया  जाये  ।  इसी  संबोधित  जा  सकता  हूँ  ।  इसमें

 प्रकार  का  एक  विधान  यहां  परित  किया  कोई  संदेह  नहीं  ।  इस  संशोधित  किया

 गया  था  |  इस  सदन  के  कुछ  सदस्य  अन हूँ ता  जाए  या  न  किया  यह  तथ्यों

 x की  लपेट  में  आगये  थे  परन्तु एक  संकल्प  के  पर  निसार  करता  किन्तु  संशोधन

 द्वारा  उनको  सदस्यता  को  रखा  अवश्य  किया  जा  सकता  हे  ।  मेरा  निवेदन

 गया  ।  यदि यह  सदन  अपने  सदस्यों  के
 यह  है  कि  जिला  मंत्रणा  परिषदें  विन्ध्य

 लिए  इतनी  सचेत  अन्य  धारा  प्रदेश  सरकार ने  नियुक्त  की  थीं  ।  सदस्यों

 सभाओं  तथा  विधान  मंडलों  के  प्रति  क्यां
 नें  स्वयं  जा  कर  यह  मांग  नहीं  की  थी

 उसे  सचेत  नहीं  होना  इस  में  कि  उन्हें  इन  परिषदों  का  सदस्य  बनाया

 कोई  अनियमितता  या  अन्याय  नहीं  है  |
 जाए  ।  स्वयं  सरकार  यह  चाहती  थी  कि

 यह  विधान  एकदमਂ  सत्य  आर  टीक  है  ये  परिषदें  विभिन्न  जिलों  में  बनाई  जाएं

 site  इसीलिए  मैं  इसका  हृदय  से  समर्थन
 ताकि  सरकार  के  लोकहित  के  कृत्य

 करता  आजादी  से  पुरे  faa  जा  सकें  कौर

 सरकारी  नीति  अच्छी  तरह  कार्यान्वित

 पंडित  के०  ato  श्री  बसु  ने
 की  जा  सके  ।  प्रत्येक  सदस्य को  उस  जिले

 कहा  ह  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  VVo
 का  जिस का  वह  निवासी  att  जहां

 (१)  के  अंतगर्त  संसद  को  इस  प्रकार  से  वह  चुना  गया  सरकारी  काम  में

 का  अधिनियम  अर्थात  भाग  राज्य  सहायता  दन  के  लिए  जिले की
 मंत्रणा
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 परिषद्
 का

 सदस्य
 बनाया  गया

 था  ।  इस  कुछ  सदस्यों न  या  तो  बिल्कुल  एक

 में  सदस्यों  का  कोई  दोष  नहीं  और  इस  में  बारीक  कानूनी  पहलू  ले  लिया  है  और

 कोई  चीज  अनुचित  नहीं  ह  यदि  सरकार  एक  लीगेलिस्टिक  व्यू  लेने  की  कोशिश

 इस  गलती को  ठीक  करना  चाहती  है  ।  की
 हे

 या  कुछ  दूसरे  सदस्यों  ने  बिल्कुल

 इस  पर  तभी  आपत्ति  की  जा  सकती  थी  ही  एक  आइडियलिस्टिक  व्यू  लिया है  ॥

 यदि  ये  परिषदें  सदस्यों  के  कहने  पर  बनाई  में  समझता हं  कि
 जेसे  मेरे  मित्र  श्री

 गई  होतीं  और  उन्हों  ने  काम  करने के  लिए  बालकृष्ण  शर्मा  जी  ने  कहा  इस

 मांगा  होता ।  सरकार के  लिए  मामले  पर  हमें  साधारण  बुद्धि  से  विचार

 यह  अनिवार्य था  कि  वह  सदस्यों  की  इस  करना  चाहिये  ।  कानून  हमेशा  एक  साधारण

 कठिनाई  को  दूर  करें  ।  व्यक्ति  के  अधिकारों  पर  साधारण  बुद्धि

 अब  संविधान  के  अनुच्छेद  १४  का  के  साथ  विचार  करता हें  ।  यदि  हम

 प्रशन  उठता  जिस  की  ओर  श्रीमती  बहुत  ही  ज्यादा  कानूनी  बारीकी  में  चले

 सुचेता  कृपलानी  +  निर्देश  किया हैं  ।
 जाएं  बहुत  आइडियलिस्टिक  व्यू

 meq  यह  है  कि  उन  व्यवसायों के  साथ
 ले  लें  तो  हम  का यं क्षमता  और

 व्यवहार

 जो  समान  परिस्थितियों  के  अधीन  के  पहलू  को  छोड़  देंगे  ।  इस  मामले  में

 एक  जेसा  व्यवहार  करना  चाहिए  ।  इन  यदि  हम  साधारण  बुद्धि  से  विचार  करें

 बारह  व्यक्तियों  को  कुछ  निर्योग्यता ओं  तो  मामला  बिल्कुल  सीधा  सादा  है  और

 के  अधीन  रखा  गया  है  ।  यदि  २०  कौर  कोई  लम्बा  चौड़ा  क्वार  करने  की

 आवश्यकता  नही ंहे  ।  यहां  पर  जितना  ज्यादा को  भी  इन्हीं  परिस्थितियों  में  रखा

 तो  भी  वहीं  अधिनियम  लाग  होगा  ।  इस  में  बहुत  गहराई  के  साथ  कानूनी

 अतः  श्रीमती  कृपलानी  का  wan  कि
 बारीकियों  में  जाने  की  कोशिश  की  गयी

 है  तो  जिस  तरह कहा  जाता  हे  कि  कानून इस  से  अनुच्छेद  १४  का  उल्लंघन  होगा

 निदेशक है  ।  मेरा  निवेदन  यह  हे  कि
 के  बाल  की  खाल  उतारना  तो  यहां  पर  इस

 तरह  से  बाल  की  खाल  उतारने की  कोशिश
 जैसा  सदन  के  नता  ने  कहा  है  यह  विधेयक

 दत-प्रति-शत  वैध  है  और  इस  में  कोई
 की  जा  रही  हे  ।  कुछ  सदस्यों की  तरफ  से

 संवैधानिक  अनियमितता  नहीं हूं
 ।  में

 जो  यह  बाल  की  खाल  उतारने  की  कोशिश

 की  गयी  @  में  समझता  g  कि  इस  ने  हमारे
 आशा  करता हूं  कि  सब  दलों के

 सदस्य

 इस  का  समर्थन  करेंगे  ।
 तमाम  दृष्टिकोण  को  कनफ्यूज  कर  दिया

 है  और  हम  इस  पर  ठीक  तरीक ेसे  विचार

 श्री  ए०  एन०  विद्यालंकार  नहीं  कर  सकते  ।  हमारे  विधान  में  दो  बातों

 सभा नेत्री  मूझे  इस  बात फर  बहुत  को  बिल्कुल  साफ़  रखा  गया है
 ।  मेरे  कुछ

 खाद्य  हैं  कि  इस  हाउस  में  इस  बात की  पत्रों  ने  सेक्शन  १०२  और  सदन  १०३

 बहुत  चिन्ता  की  जा  रही  है  कि
 हम  हवाला  दिया  ।  सैक्शन  १०२  में

 जम्हूरियत  की  यानी  प्रजातन्त्र  की  ऐसी  पालियामेंट  के  अधिकार  दिय  गये  हें  और

 परम्पराएं  कायम
 कर  कि  आयन्दा  सैक्शन  RoR  में  प्रेसीडेंट  और  इलंक्यान

 के  लिये  बहुत  मुनासिब  हों
 और

 जो  कमीशन  के  फंक्शन्स  बताए  गये  हें  ।  इन

 डेमॉक्रैसी  के  अधिकारों  की  रक्षा  कर  दोनों  को  बिल्कुल  मिला  जुला  कर  कुछ

 सकें  ।  लेकिन  में  यह  अनुभव  करता हूं
 सदस्यों  ने  इस  को  बिल्कुल  कनफ्यूज  कर

 कि  इस  मामले  पर  विचार  करते  हुए  दिया है  ।
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 ए०  एन०

 १०२ में  पार्लियामेंट  को  यह
 इस  बात  का  फ़ैसला  पार्लियामेंट  को  करना

 अधिकार  है  कि  az  फैसला  करे  कि  और
 आया  उस  फ़ैसले  के  मुताबिक

 डिसक्वालिफिकेशन  क्या  है  |  यह  फैसला  वाकई  कोई  मेम्बर  डिसक्वालिफिकेशन  का

 करना  कि  डिसक्वालिफिकेशन  क्या  इस  मृतंकिब  हुआ है  नहीं  इस  का  फ़ैसला

 बात  का  अधिकार  न  प्रेसिडेंट  को  है  और  न  इलेक्शन  कमी दत  को  करना  है  ।  और

 इलेक्शन  कमीशन  को  इस  बात  का  एक्शन  कमीशन  जो  कुछ  फ़ैसला  दे  उसਂ

 अधिकार है  ।  यह  अधिकार  सिफ॑  पार्लियामेंट  के  मुताबिक़  प्रेसिडेंट  को  विचार  करना

 को
 है  जो  सेक्शन  १०२  में  दिया  गया  है  ।  इस  मामले में  में  समझता  हूं  कि  जो

 सेक्शन  १०३  में  इस  बात  की  चर्चा  की  गयी  रिपो  हमें  बांटी  गयी  हैं  उस  के  मुताबिक

 सकी  अगर  यह  सवाल  उठे  कि  किसी  इलेक्शन  कमीशन  ने  इस  बात  के  ऊपर

 मेम्बर  ने  डिसध्वालिफिकेशन  इनकार  की  काफी  चर्चा  की  हैं  कि  जो  इस  एडवाइजरी

 है  या  नहीं  तो  इस  डिफंक्ट  का  फैसला  करना  काउन्सिल  के  मेम्बर  बने  तो  भाया

 कि  आया  किसी  मेम्बर  ने  डिसक्वालिफिकेशन  एडवाइजरी  काउन्सिल  मेम्बर

 इनकार  की  है  या  इस  का  अधिकार  डिसक्नालिफिकेशन  के  अन्दर  अति  हैं  या

 प्रेसिडेंट  को  है  ।  और  इस  मामले  में  प्रेसिडेंट  नहीं  |  में  समझता  हूं  कि  इस  तरह

 इलेक्शन कमीशन  से  विचार  कर ।  इस  के  डिसक्वालिफिकेशन  की  तारीफ  पर  बहस

 दाऊद ये  है  कर  के  इलैक्शन  कमीशन ने  अपनी  हुद  से

 तजावुज़  किया है  ।  आप  देखेंगे  कि  इस

 any  question  arises  as
 कास्टीट्यूबन  के  मुताबिक  दर  असल

 to  whether  a  member  of  either  डिसक्वालिफिकेशन  का  फैसला  करना

 House  of  Parliament  has  पार्लियामेंट  के  अधिकार  में  ह  ।  लेकिन

 become  subject  to  any  of  the
 इलेक्शनਂ  कमीशन  अपने  अधिकार

 disqualifications  mentioned  in  के  बाहर  चला  गया  आगे  बढ़  गया  है  ।

 clause.......-
 उन्होंने  इस  बात  को  तय  करना  शुरू  किया

 है  कि  जो  १५  मेम्बर  बने  वह
 तो  यह  फैक्ट  आया  जो  तारीफ

 केशन  इनकर  करते  थे  या  नहीं  |  पहले
 डिसक्वालिफिकेशन  की  पार्लियामेंट  ने  की

 उन्होंने  १५  मेम्बर  फिर  तीन  को  बरी

 है  उस  तारीफ  के  मुताबिक  किसी  मेम्बर

 कर  दिया  यह  कह  कर  कि  वे  रेजीडेंट नहीं
 ने  डिसक्वालिफिकेशन  इनकार  की  है  या

 बाहर से  आये  थे  और  उन्होंने  बाहर
 इस  का  फैसला  fas  प्रेसिडेंट  को  करना

 से  आने  में  खां  वर्ग रह  किया  इसलिये

 है  और  वह  इलेक्शन  कमीशन  की  सलाह  से
 उन  के  ऊपर  डिसक्वालिफिकेशन  आयद

 करना है  ।  और  इलैक्शन  कमीशन  ज़ो
 नहीं  होता  ।  लेकिन  १२  मेम्बरों  पर

 भी  सलाह  मशविरा  उस  को  प्रेसीडेंट  को
 डिसक्वालिफिकेशन  आयद  होता  है  ।  में

 मानता है  |
 फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  का

 इसलिये  यह  दोनों  ad  अलग  अलग  फैसला  करना  और  इस  पर  विचार  करना

 हैं  ।  डिसक्वालिफिकेशान  क्या  चीज  क्या  इलेक्शन  कमीशन  के  अधिकार  में  नहीं

 काम  या  कौन  जगह  और  कौन  से  पद  को
 उन  को

 इस
 बात  का

 थिगला  करने  का

 लेना  डिसक्वालिफिकेशन  इनकार  करता  अधिकार  नहीं  हूं  कि  कोई  विशेष
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 डिसक्वालिफिकेशन  में  आता  है  या  नही ं।  हू  और  वह  किसी  चीज़  की  तारीफ  करता

 यह  फैसला  करना  पालियामेंट  का  अधिकार  डेफनीदशन  और  इंटरप्रिटेशन  देता  तो

 यह  इलैक्शन  कमीशन  का  नहीं  है  ।  उसको  लेजिस्लेचर  और  हाउस  देखता  है

 पालिपामेंट  डिसक्वालिफिकेदान  की  तारीफ  कि  आया  कोर्ट  की  वह  तारीफ
 भोर

 करे  और  तारीफ  में  वाकई  कोई  मेर  बर  इंटरप्रिटेशन  उसकी  मंशा  के  मुताबिक  हे

 आता  हूँ  इसਂ  फिट  पर  विचार  या  अगर  लेजिस्लेचर  यह  देखता  हे

 करने  का  काम  इलेक्शन  कमीशन  का  है  ।  fe  वह  तारीफ जो  कि  कोर्ट के  अन्दर  को

 किसी  मेम्बर  नें  उस  पद  को  ग्रहण  किया  जा  रही  है  इलैक्शन  कमीशन  में  की  जा

 है  या  एक  मेम्बर  कहता है  कि  में ने  रही  है  या  और  किसी  जगह  पर  की

 इस  को  ग्रहण  नहीं  या  कोई  कहे  जा  रही  वह  तारीफ  उस  हाउस  कौ

 कि  में  ने  इस  को  ग्रहण  करने  की  लिखित  मर्ज़ी  के  मुताबिक  नहीं  है  तो  हाउस  को  इस

 स्वीकृति  नहीं  या  कोई  बेख़बर  कहे  कि  बात  का  पूरा  अख्तियार  ह  कि  वह  उस

 मुझ  को  इस  के  ग्रहण  करने  के  विषय  में
 तारीफ  को  साफ  करे  और  उसके  मुताल्लिक

 मालम  नहीं  इस  तरह  की  बातें हों  तो  जो  नतायज  हुए  उनके  मुताल्लिक  भी

 उन  पर  इलेक्शन  कमीशन  को  विचार  करना  फ़ैसला  करे  और  उससे  जो  भी  नतायज

 है  कि  आया  अमुक  सदस्यों  ने  पद  निकले  सही  हों  या  at,  उनको  ठीक

 ग्रहण  किया  है  अथवा  नहीं  करे  और  नेसेसरी  एमेंडमेंट  लाकर  अपनी

 मंशा  मुताबिक  उस  चीज़  की  तारीफ  और

 अगर  हम  इत  पोज़ीशन  को  अच्छी  great  कराये  ।  इसलिए  मौजूदा

 तरह  से  समझ  लें  और  दोनों  चीज़ों  को  मामले  में  में  समझता  हुं  कि  पार्लियामेंट  को

 हम  जुदा  २  कर  दें  तो  समझता  हूं  कि  न  fan  हक  बल्कि  पाल्या मेंट  का  फ़र्ज

 इस  समय  डिसक्वालिफिकेशन  की
 है  कि  उस  मामले  को  साफ  करे  ।  मुझे

 जो  व्यवस्था  की  जाती  उस  के  अनुसार  इस  बात  का  ज़रूर  अफसोस  है  कि  यह  मामला

 विन्ध्य  असेम्बली के  सब  के  सब  मेम्बसं  जो  अज  देर  से  पेदा  हुआ  अगर

 कि  इस  कमेटी  के  सदस्य  बने  मेम्बर  यह  बिल  इस  पार्लियामेंट  के  आरम्भ  में

 रहते  के  अयोग्य  हो  जाते  हें  ।  इलैक्शन  कमीशन  ही  पेश  किया  प्रेसीडेंट  साहब  के

 को इस  बात  का  अधिकार  नहीं  था  कि  आंध्र  देने  से  पहले  ही  पेश  feat

 उस  में  किसी  के  लिए  करे  और  तो  यह  उलझन  हमारे  दिमागों  में  न  पेदा

 एलेक्शन  कमीशन  को  इस  बात  का  अधिकार
 होती  जो  कि  इस  वक्त  पेदा  हो  रही

 नही ंहै  कि  वहू  इस  बात
 का  फैसला  करे  कि  लेकिन  में  कहना  चाहता हूं  कि  आखिर

 क्या  २  चीज  डिसक्वालीफिकेदान  के  अन्दर  प्रेसीडेंट  के  आडंर  की  फाइनेलिटों  तो  वहीं

 आती  है  या  नहीं  है  ।  में  समझता  हूं  कि  तक  हैं  जहां  तक  प्रेसीडेंट  sie  इलेक्शन

 चालियामेंट  के  लिए  यह  लाजिम  हो  जाता  कमीशन  को  कानून  जाने  की  इजाज़त

 है  कि  वह  इस  मामले के
 बीच  में  आये

 लेकिन  अगर  हम  पार्लियामेंट  के

 और  यह  चीज़  साफ  करे  कि  क्या  चीज़  अधिकारों  पर  जो  कि  कास्टीट्यूदान  ने  दिय

 डिसक्वाली  फीकेशन  इनकर  करती  ह  और  कोई  पाबन्दी  या  रोक  लगा  तो  ag

 क्या  नहीं  करती है  ।  में  इसी  fecaaisife-
 कास्टीट्यूशन  भर  कानून  का  गलत

 eat  की  बात  लेता  हूं  ।  जसे  सुप्रीम
 कोट

 इंटरप्रिटेशन  अगर  हम  फ़ाइनेलिटी

 या  हाइकोर्ट  किसी  बात  का  फैसला  करता  की  तारीफ़  इस  तरीके  से  करें  कि  जिस
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 to  ute

 चीज़  के  ऊपर  रोक  लगाने  का  अधिकार  पड  जायगी  |  डिस्क वाली  फिकेशन  बड़ी

 प्रेसिडेंट  को  नहीं  उसके  ऊपर  भी  सिरियस  चीज है  ।  किसी  आदमी  से  यह

 ऐैतीडेंट  की  फ़ाइनैलिटी  रोक  लगा  दे  ,  तो  अधिकार  छीन  लेना  कौर  उस  को  fee

 म  समझता  हुं  कि  यह  कानून  का  गुप्त  कवालीफाई  कर  इसकी  सीरियसनेस

 इं  रोटेशन  होगा  |  प्रेसीडेंट  की  फ़ाइनेलिटी  को  वायद  हमन  सोचा  नहीं  उन  बारह

 तो  यहीं  तक  हैं  कि  इलेक्शन  कमी शन  ने  यह  तय  मेम्बरों  को  डिस्कवालीफाई  करके  हम

 कि  जो  लैजिस्लेचर  के  मैम्बसं  उतकों  एक  अधिकार  से  वंचित  करते  हैं  और

 एडवाइजरी  कौंसिल  के  थे  एसे  वक्त  में
 वंचित  करते  हूं  जब  उनका

 उन्होंने  लेजिस्लेचर  की  मेम्बर  की  ।  fee  दरअस्ल कोई  कसूर  नहीं  कौर  उनके

 क्वालिफिकेशन  इनकर  कर  यहां  तक  तो  वाजिब  अधिकार  से  वंचित  करते  समय

 ठीक  रैंकिन  उसके  बाद  पार्लियामेंट  इस  हमारी  कांफ्रेंस  ज़रा  प्रिक  नहीं

 बात  का  फैसला  भी  न  कर  सके  कि  आया  करती  कि  हमने  ऐसे  लोगों  at  उनके

 इलेक्शन  कमीशन  का  यह  फैसला  अधिकार  से  वंचित  कर  दिया  है  जिनका

 फीकेशन  के  बारे  में  हमारी  मंदा  के  वास्तव  में  कोई  प्र  में  समझता

 बिक  हुआ  या  नहीं  पार्लियामेंट  के  हूं  कि
 उस  रोग  को  रेक्टीफाई  करने  के

 इस  अधिकार  के  ऊपर  कोई  पाबन्दी  अथवा  लिए  पार्लियामेंट  का  नेसेसरी  ले.जस्लेशन

 रोक  लगाना  मेरे  ख्याल  में  उचित  व  पास  करना  बहुत  जरूरी  ale  मुनासिब  हे

 कौर  पार्लियामेंट  को  इस  बात  का  फैसला मुनासिब  नहीं  दफा  १०३  कभी

 ऐसी  मंशा  नहीं  थी  ate  अगर  ऐसी  मंशा  करना  हैं  कि  आया  आफिस  आफ  प्राफिट

 होती तो  में  समझता हुं  कि  दफ़ा  १०२  के  से  क्या  मुराद  और  में  कहना  चाहता

 अन्दर  पालियामेंट  को  जो  अधिकार  मिला
 हूं  कि  यह  केवल  विन्ध्य  प्रदेश  के  उन  बारह

 है  वह  खत्म  हो  जायगा  ।  में  अज॑  करना  मेम्बरों  का  ही  मामला  नहीं  बल्कि

 कि  दरअस्ल जो  चीज  इस  एडवाइजरी चाहता  ह  बहुत  सारे  सुत्र  जहां

 वक्त  हमारे  सामने  न  fan  ऐसे  कौंसिल  बनी  हुई  हैं  कौर  उन  कमेटीज  की

 मामलों  में  बल्कि  और  बहुत  से  मामलों  के  dem में  आने  के  लिए  वहां  की  स्टेट

 लिए  यह  चाज  सामने  आने  वाली  यह  गवर्नमेंट  रेल  का  आदि  देती

 डिस्कवालीफिकेशन  की  तारीफ  =  ए  फर्ज  कीजिए  कि  किसी  स्टेट  के  मेम्बर  को

 लम्बी  चौड़ी  हैं  और  दरअस्ल  कई  मामलों  लेकर  कोई  स्टेट  गवर्नमेंट  कोई  कमेटी  बनाती

 में  हमारा  कानून  इतना  वेग  और  इतना  वहां  की  स्टेट  का  जो  लेजिस्लेचर  हैँ  वह

 धुंधा  है  कि  पालियामेंट  को  इस  बात  को  यह  पास  कर  देता  हैं  कि  :  this  is  not

 बिल्कुल  पार्टी  क्वेश्चन  से  अलविदा  होकर  an  office  of  profit.  दफा  १९१  के

 सारे  मसले  पर  विचार  करना  a4  मुताबिक  यह  फैसला  करते  हैं  कि  यह  जो

 यहां पर  सोच  रहे  है ंकि  उन
 लोगों

 को
 पद  है  यह  आफिस  आफ  प्राफिट  नहीं  हैं

 जिनको  इलैक्शन  कमीशन  ने  हमारी  मंशा  और  स्टेट  लैजिस्लेचस  के  जो  मेम्बर  हैं

 मुआफिक  सही  इंटरप्रेटेशन  कर  के  ae  डिस्कवालीफिलेशन्स  से  मुक्त  हो  जाते

 डिस्कवालीफाई  कर  दिया  उनकी  लेकिन  अगर  किमी  स्टेट  क्सी

 पालिधामेंट  के  मेम्बर  को  भी  उस  कमेटी  में
 डिस्कवालीफिकेशन  हम  किस  तरह  से  हटाये

 क्योंकि  इस  तरह  तो  डेमोक्रेसी  खतरे  में  रख  पार्लियामेंट  के  मेम्बर  ने  यह
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 सोचा  कि  दफा  १९१  के  मुताबिक  स्टेट  के  कोई  भी  कोर्ट  उसे  आफिस  आफ  प्राफिट

 लेजिप्लेचर  ने  तो  यह  डिक्लेयर  कर  दिया  करार दे  सकता  इलेक्शन  कमीशन  भी

 कि  यह  आफिस  आफ  प्राफिट  नहीं  हैं  और  उसे  आफिस  आफ  प्राफिट  मन  सकता

 इसलिए  वह  वहां  का  भी  मेम्बर  बन  सकता  Q
 व्य

 इसलिए  आज  यह  बहुत  जरूरी  गया

 लेकिन  कानूनी  देखा  जाय  तो  कि  पार्लियामेंट  को  इस  अऑफिस  आफ

 मेंट  का  मेम्बर  डिस् क्वालीफाई  हो  जाता  है  प्राफिट  की  डेफनीशन  को  बिल्कुल  साफ  कर

 क्योंकि  पार्लियामेंट  ने  तो  यह  डिक्लेयर  देना  चाहिए  ताकि  यहं  जो  बिना  उनके

 नहीं  किया  fe  ae  आफिस  आफ  कसूर  के  वह  डिसक्वालीफिकेशन  इनकार

 प्राफिट  नहीं  में  इन  खामियों  की  तरफ  कर  लेते  वह  न  हो  कौर  उनको  उनके

 आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  और  अधिकार से  वंचित न  किया  जा  सके  ।  में

 विन्ध्य  प्रदेश  के  मेम्बरों  की  इस  सम्बन्ध  में  अपने  माननीय  होम  मिनिस्टर

 फीकेशन  का  ही  मामला  नहीं  बल्कि  में  साहब  ale  ला  मिनिस्टर  साहब  से  प्रार्थना

 जानता  हूं  कि  कई  पार्लियामेंट  के  मेम्बरों  ने  करूंगा  कि  वहू  जल्द  से  जल्द  कानून  को  साफ

 कौर  स्टेट  लजिस्लेचस  के  मैम्बर्स  ने  ऐसी  श्र  वाज़े  कर  दें  ताकि  ae  दिक्कत  और

 कमेटियों  में  आने  से  इंकार  कर  दिया  सवाल  जो  कई  सूबों  में  अर  किन्हीं  मेम्बरों

 क्योंकि इस  सम्बन्ध  में  जुदा  २  के  सम्बन्ध में  उठ  सकता  हे  कौर  उठने

 ae  दिये  जाते  हें  और  उस  कानून  की  वाला  उसमें  कोई  दिक्कत  न  हो

 अलग  २  व्याख्यायें  की  जा  रही  इसलिए  कानून  बिल्कुल  साफ  और  वो  हो  जाय

 में  समझता हुं  कि  पार्लियामेंट  का  फर्ज  है  जिस  से  बिना  कसूर  किसी  को  उसके

 अधिकार से  वंचित  न  किया  जाय  ।  इन
 कि  वह  यह  चीज  साफ  करे  कि  आफिस

 आफ  भश्राफिट  क्या  उस  को  साफ  तौर  से  अलफाज़  के  साथ  में  इ  बिल  का  समर्थन

 डिफाइन  करे  और  जहां  पर  गलत  करता हूं  ।

 शन  करने  के  कारण  मेम्बरों  को

 कुमारी  एनी  सस् क़रीन  :
 फाई  किया  गया  है  और  उनको  उनके

 महा  न्यायवादी  ने  इस  विधेयक  को  वैध
 उचित  अधिकार  से  वंचित  किया  गया

 उनकों  उनका  अधिकार  वापिस  दिलवाया
 और  उचित  ठहराया  है  शौर  कहा  है  कि

 संसद  अपने  सर्वोच्च  अधिकारों  के  द्वारा
 जाय  कौर  डिसक्वालीफिकेशन

 हटायी  और  सिफ
 संविधान  बनाने  तथा  भंग  करने  झ्र ौर  इस

 में  संशोधन  करने  के  लिए  बिल्कुल  सक्षम
 विन्ध्य  प्रदेश  के  बारह  मेम्बरों  की

 फीकेशन  हटाकर  ही  खत्म  नहीं  हो  जाता  और
 में उन  से  सहमत  हूं  ।  वह  विधेयक

 संसद  के  वैधानिक  अधिकार  के  अंतगर्त
 मझे  तो  अफसोस  के  साथ  यह  तस्लीम  करना

 पड़ता  है  कि  यह  बिल  काफी  दूर  तक  नहीं
 आता हैं  ।  विधान  मण्डलों  के  इतिहास  में

 ऐसा  पहिली  बार  नहीं  हो  रहा  कि  सदस्य
 स्टेट्स  के  और  बहुत  से  मामले

 ऐसी  कमेटियां  हैं  जिनके  अन्दर  बिल्कुल
 wag  हो  गये  हैं  ।  मुझे  यह  देख  कर  आराम

 होता है  कि  सरकार  जिनकी  के  मामले
 कोई  प्राफिट  मोटिव  नहीं  ह  alt  इस

 के  तरीके  क्यों  अपनाती है  जब  इन
 मौजूदा  कानून  के  इस  वेग  डेफनीशन

 स्थितियों  के  watt  सामान्य  तरीके
 के  अन्दर  वह  आफिस  आफ  प्राफिट  समझा

 अपनाये  जा  सकते  et  मान  लिया  कि
 जा  सकता है  प्रौढ़  उस  सम्बन्ध  में  हमारा

 कानून  नेग  होने  और  साफ़  न  होने  के  कारण  संसद  को  इस  विधान  बनाने  उसे  हटाने
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 एनी

 के  अधिकार हैं  किन्तु  इस  विधेयक  से  तो  राजनैतिक  परिणामਂ  बड़े  गम्भीर  हैं  जोकि

 विधान  बनाने  के  मल  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  एक  अदूरदर्शी  विधान  के  परिणामस्वरूप

 अर्थात  संसद  राष्ट्र  लिये  आप  एसा  कर  सकते  हें  ;  आपक

 सामान्य  बातों  पर  विधान  बनाती  हैं  न  कि  ana  है  ।  यदि  संसद  को  विधान  बनाने

 विद्वेष  परिस्थितियों  वाले  मामलों  पर  ।  का  कानूनी  अधिकार हैं  तो  संसद  के  ऊपर

 महान्यायवादी  ने  हमारे  सामने  जिनकी  का  रोक  लगाने  वाड़ी  जनता  हैं  जो  निर्वाचक  गण

 मामला  रखा
 ।  में  उनसे  पुछना  चाहती  हूं  के  रूपम  संसदसे  भी  बड़ी  है  ।  अतः  यह  स्वयं  इस

 कि  क्या  उस  मामले  के  तथ्यों  को  ध्यान  में  बात  का  उदाहरण  है  कि  राजनैतिक  प्रभुता  का

 रखते  हुए  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  उचित  z  सम्मान  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  हम  ने

 या  नहीं  ।  उस  मामले  को  देखने  से  यह  स्पष्ट  माता  कि  इस  विधान  बनने  के  कार्य  में

 हे  कि  वह  एक  संदेहपूर्ण  जिससे  पु रां रूप  से  वैधानिक  सम्पूर्ण  प्रभुत्व

 ges  की  पालियामेंट  के  नैतिक  सिद्धान्तों  até  किन्तु  हमें  यह  याद  रखना  चाहिए

 का  उल्लंघन  हुआ  ।  वैधानिक  अधिकारों  कि  संसद  के  wd  प्रभुत्व  arpa  अधिकारों

 के  सम्बन्ध  में  में  महान्यायवादी  से  सहमत  पर  प्रतिबन्ध  अतः  इन  बातों  के

 यहां  संसद  के  नैतिक  तथा  वैधानिक  आधार  पर  इस  संसद  के  लिये  इस  विधान

 अधिकारों  के  बीच  संसद  की  वैधानिक  को  पारित  करना  उचित  नहीं  ।

 तथा  राजनैतिक  प्रभुता  के  बीच  संघर्ष  और

 विशेष  परिस्थितियों  तथा  सामान्य  मामलों  में  प्रजातंत्र  के  सिद्धान्तों  पर  विस्तार

 पर  विधान  बनाने  के  बीच  सघन  पूर्वक  कुछ  नहीं  कहना  चाहती
 ।  किन्तु  मैं

 यह  कहना  चाहती  हूं  कि  दलों
 राष्ट्र  के  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  हमें  ऐसा

 की  स्वाद  पूर्णता
 दृष्टान्त  रखना हूं

 जिसका  हमारे
 गुट

 बन्दी  के  कारण  प्रजातंत्र  aga
 कारी  अनुसरण करेंगे  ।  कौर  इस  सदन  के

 अधिकारों  का  विश्लेषण  करते  हुए  हम
 समाप्त हो  गया  ।

 अपने  पिछले  कामों  को  निरपेक्ष  कर  रहे  हें  ।
 आप  प्रजातंत्र  के  सर्वोत्तम  सिद्धान्तों  को

 निर्वाचन  आयोग  त  1  राष्ट्रपति  को  इस
 ही  किन्तु  इसके  लिए  केवल  बुद्धि  और

 सदन  ने  हे  ।  और  हमने  उनको  इस
 afer  ही  आवश्यक  नहीं  है  कुछ  और

 संवैधानिक  बात  के  आधार  पर  बनाया  है
 पवित्र  बातें  होनी  चाहियें  अर्थात्  चरित्र

 कि  हम  उनके  कार्यों  का  सम्मान  करेंगे  |
 तथा  ईमानदारी  और  नैतिक  सिद्धान्तों  के

 निर्वाचन  आयोग  के  विरुद्ध  विधान  बता  कर
 लिए  सम्मान  भी  होना  चाहिए  और  यदि

 हम  भगाने  अधिकारों  को  निदेशक  कर  रहे
 हम  प्रजातन्त्र  के  नैतिक  सिद्धान्तों  का

 हू  कौर  यह  संसद  के  वैधानिक  अधिकार  के
 सम्मान  नहीं  करते  और  यदि  हम  उन

 विपरीत  है  और  इसके  सें  प्रभुत्व  Arq
 सिद्धान्तों  के  लिए  त्याग  नहीं  करते  तो

 अधिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  हू  |
 प्रजातन्त्र  बहुत  दिनों  तक  नहीं  चलਂ  सकता  ।

 प्रजातन्त्र  के  प्रचारक  तथा  प्रजातन्त्र  की जो  हम  किया  कर  रहे  हें  उसके  सम्बन्ध

 में  में  यह  पुछना  चाहती  हूं  कि  क्या  आपको  संस्थायें  समानता  तथा

 सत्ता  का  इतना  मद है  कि  आप  इस  प्रकार  प्रचार  करते  हें  और

 का  एक दृष्टान्त  रखना  चाहते  हैँ  जिसके  जो  लोगों  से  कहते  हें  निर्वाचन  ही  अंतिम
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 अधिकार  उन्हें  उप-चुनावों  में  कुछ
 कटु

 प्राप्त  होता  यदि  यह  अनदेखा  अनुच्छेद

 अनुभव  हुए  और  वे  उन्हीं  कारणों  से  १०१  तथा  १०२  के  अंतगर्त  होती  at

 चुनाव  नहीं  कर  पाते  |  यह  एक  भिन्न  मामला  होता  |  यदि

 भाग  लग  राज्य  अधिनियम  की  धारा  १७
 श्री  एस०  ato  रामास्वामी  :

 के  अंतगर्त  कोई  अनीता  होती  तो  संविधान
 यह  सरलता  विधेयक  है  किन्तु  इसके  बारे  में

 के  अनुच्छेद  २४०  के  अन्तर्गत  संसद  को
 इतनी  गड़  बड़ी  हो  रही है  ।  यह  स्थिति  इस

 अनुच्छेद  २४०  में  रखी  गई  अनहंताओं  को
 कारण  पेदा  हुई  कि  निर्वाचन  आयोग  ने

 हटाने  का  अधिकार है  ।  अतः  इस  विधेयक
 लाभ  के  पद  की  व्याख्या  की  और  इससे

 उत्पन्न  के  कारण  यह  विधेयक
 को  संविधान  में  संशोधन के  रूप  में  अनुच्छेद

 ३६८  के  अन्तर्गत  रखने  की  आवश्यकता
 प्रस्तुत  करना  पड़ा  ।  यह  सब  गड़  बड़ी

 इस  बात  से  हुई
 कि

 भाग
 a  राज्य

 नहीं  ।  हम  केवल  अधिनियम  में  संशोधन  कर

 रहे  हें  संविधान  में  नहीं  ।
 अधिनियम  की  धारा  १७  में

 संविधान  के  अनुच्छेद  १०२  निर्देश  महान्यायवादी  ने  जो  कुछ  कहा  wa

 है  ।  यदि  उस  धारा  में  संविधान  का  पढ़ने के  बाद  भी  मेरी एक  कठिनाई है  ।

 निर्देश  न  होता  तो  ये  सब  बातें  पदा  न  महान्यायवादी  ने  हमारे

 होतीं  ।  यद्यपि  महान्यायवादी  ने  यह  स्पष्ट  कोट ब्रिज  तथा  स्प्रिंग बन  के  चार

 कर  दिया  कि  यह  विधेयक  संविधान  के  मामले  रखें  ।  इन  चारों  मामलों  को  अच्छी

 अनुच्छेद  २४०  के  अनुरूप  है  और  इससे  तरह  देखने से  पता  लगेगा  कि  उन  स्थानों

 संविधान  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  फिर  को  रिक्त  घोषित  नहीं  feat  गया  था  ।

 यें  सब  हो  रहा हैं  ।  उन  मामलों  तथा  इस  मामले  के  बीच

 यदि  हम  अनुच्छेद  २४०  को  देखें  यही  अन्तर  है  ।  महान्यायवादी  ने  जो

 मामले  रखे ंहैं  क्या  उनके  सम्बन्ध  में  कोई तो  उसमें  यह  बहुत  स्पष्ट  है  कि  भाग  पशु

 राज्य  सरकार  अधिनियम  उसी  के  अनुसार
 ऐसा  निर्णय  किया  जिसमें  स्थान

 रिक्त  घोषित  किया  गया  हो  और  उस  स्थान
 पारित  किया  गया  था  और  यह  वर्तमान

 विधेयक  भी  उसी  के  अनुरूप  माननीय
 से  हटाये  गए  किसी  व्यक्त  को  उसी  स्थान

 पर  रख  लिया  at?  में  आदा  करता हूं  कि सदस्यों को  गलत  धारणा  हो  गई  है  कि

 अनहंतायें  अनुच्छेद  १०१,  १०२  तथा  १०३
 माननीय  गृह  मंत्री  इस  बात  पता  लगायेंग

 कि  क्या  स्थान  रिक्त  घोषित  कर  दिया
 के  अंतगर्त  आती  और  शायद  इस  लिए

 बार  बार  वे  इनका  निर्देश  करते  हें  जिनका  गया  इन  सब  सम्बन्धित  निर्णयों

 कि  इस  meq से  कोई  सम्बन्ध नहीं  ।  भाग  से  मुझे  at  यह  पता  लगता है  कि

 रहे  राज्य  अधिनियम  की  धारा  १७  में
 यदि  सदस्य  अनुशंसा  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  के

 संविधान  के  १०२  अनुच्छेद  का  निर्देश  करने  अन्तर्गत आ  जाते  हे  तो  भी  वे  सदस्य  बने

 रहते हैं  । की  अपेक्षा  यदि  वे  andar  को  उसी  में

 रख  देते  तो  अनुच्छेद  १०१,  १०२  तथा  लंका  वाले  मामले  में  एक  सदस्य  पर

 १०३  के  निर्देश  की  बिल्कुल  आवश्यकता  मुकदमा  चलाया  गया  फिर  भी  वह

 सदस्य  रहा  ।  और  उसकों  उस न  पड़ती  ।  यह  अधिनियम  सर्वथा  स्वतन्त्र

 है  और  इसे  अनुच्छेद  २४०  के  अनुरूप  मुकदमे  से  बचाने  के  लिए  एक  आदेश

 पारित  किया  गया  था  |  जिनकी  के
 संसद्  द्वारा  बनाये  गए  विधान  से  प्राधिकार
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 मामले  में  जब  प्रवर  समिति  ने  यह  बताया  का  अधिकार  है  ।  अतएव  विन्ध्य  प्रदेश

 कि  ag  था  तो  उसको  उससे  बचाने  विधान  सभा  के  सदस्यों  की  स्थिति  निश्चित

 के  लिये  एक  अधिनियम  पारित  किया  गया  रूप  से  संसद  सदस्यों  की  स्थिति  में  उच्चतर

 था  |  कोट ब्रिज  और  स्प्रिंग बने  के  मामले
 ~

 नहीं हूँ  ।

 में  भी  हाउस  कॉमन्स  की  प्रवर  एक  दूसरी  बात  मुझे  यह  कहती है  कि

 समिति  के  रिपोर्ट  करने  पर  उन्हें  बचाने  के  यहँ  विधान  संविधान  के  अनुच्छेद  Vo  के

 लिए  एक  अधिनियम  पारित  किया  गया  था  कार्यक्षेत्र  के  पूर्णतया  अन्तर्गत  है  क्योंकि

 कल  श्री  शाह
 ने  १९५१  के  अधिनियम  हम  तो  विधान  मण्डल  को  जारी  रखने  के

 ४९  के  विषय  में  कहा  था  ।  उन्होंने  कहा
 लिये  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है

 था  कि  यदि  संसद्  भविष्य  के  लिये  विधान  कि  यदि  संसद्  को  उस  विधान  मण्डल  को

 जारी  रख  सकती  तो  इसे  उन  बारह बना  सकती  ह  तो  वह  भूत  लक्षी  विधान

 भी  बना  सकती  ह  कौर  कोई  वकील  उसको  सदस्यों  जो  कि  अनेक  घोषित  किये  गये

 विषय  में  भी  ऐसा  विधान  बना  सकती चुनौती  नहीं  दे  सकता  ।  में  उनसे  असहमत

 हूं  क्योंकि  अनुच्छेद  २०  अनुच्छेद  Ree  हे  जिससे  वे  उस  विधान  मण्डल  के  सदस्य

 पर  प्रतिबन्ध  लगाता  जिसमें  dae के
 बने  रहें  |  इस  अधिनियम  को

 अधिकार दिये  हुए  हैं  ।
 बनाने  में  हम  संवैधानिक  रूप  से  ठीक  है  |

 इसके  अतिरिक्त  यदि  आप  १९५१  के  पंडित  बाल  कृष्ण  शर्मा  की  इस  बात

 अनेकता  निवारण  अधिनियम को  देखें  तो  कि  ऐसा  निर्वाचन  झ्रायोग  कर  सकता

 आपको  मालूम  पड़ेगा  कि  उनਂ  सब  सदस्यों  संसद  में  असहमत हूं  ।  निर्वाचन

 के  स्थान  रिक्त  घोषित  नहीं  किये गए  थे  ।  matt  इस  संसद  पारित  एक

 सच  तो  यह  हूँ  कि  जहां  तक  मुझे  ज्ञात है
 अधिनियम  द्वारा  बनाया  गया  हम  इसे

 संसार  की  किसी  भी  संसद्  में  एसा  उदाहरण  हटा  भी  सकते  हें  ।  निर्वाचन  ara  हमारे

 नहीं  मिलता  जहां  किसी  स्थान  को  एक  बार  प्रवीन हे  शौर  उसे  पूर्ण  अधिकार  प्राप्त

 रिक्त  घोषित  कर  दिया  गया  हो  श्र  फिर  नहीं है

 उनमें  पुराने  सदस्यों  को  पदस्थ  करਂ  दिया  गधा
 अन्त  में  विरोधी  दल  के  सदस्यों  नें

 avi  मेरी  राय  में  ये  स्थान  उस  तारीख  को

 कहा  कि प्रजातन्त्र  खतरे में  है  ।  as  बात
 रिक्त  हुए  जिस  दिन  किः  आदेश  गज़ट  में

 ठीक  नहीं  है  ।  वास्तव में  यह  विधेयक
 शित  हुआ  ।  इसलिए  अधिनियम  ४€  की  ओर

 प्रजातन्त्र  की  रक्षा  के  लिये  ही  है
 ।  हाउस

 निर्देश  करने  से  कुछ  मतलब  नहीं  निकलता  |
 श्राफ  कॉमन्स  ने  अनहित  सदस्यों  को

 च

 श्री  मन्थनी  ने  कह  बचाने  के  लिये  लगभग  २००  अधिनियम

 वादी  कह  रहे  थे  कि  इस  भाग
 लग  के  बनाये  |  तो  क्या  हाउस  आफ  काम

 न् था

 विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  की  स्थिति  प्रजातन्त्र  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  काम

 किया  |  गलतियां  तो  होती  ही  हैं  ||
 संसद्  सदस्यों

 से
 ऊंची  कर  दी  गई  है  ।

 परन्तु  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  बात  ऐसी  इसका  यह  मतलब  तो  नहीं  कि  ऐसी  स्थिति

 पैदा  हो  जाने  एक  दम  चुनाव नहीं  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  २४०  में

 स्पष्ट  उल्लेख  कि  संसद  को  भाग  करवाये  जायें  ।  कौर  जेसा  मेरे  माननीय

 राज्यों  के  सम्बन्ध  में  विधान  बनाने  मित्र  श्री  देश  पांडे  ने  कहा--ऐसा  तो
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 हम  प्रजातंत्र  की  रक्षा  के  लिपे  ही  कर  के  भाषण  पढ़ने  से  मूझे  पता  लगता

 रहें  क्योंकि  निर्वाचकों  ने  हाल  ही  में  है  कि  सरकार  वकीलों  से  पशम  ले  रही

 अपनी  सम्प्रति  व्यक्त  की  शर  इन  बारह  थी  atc  वकीलों  ने  कहा  कि  जारी

 सदस्यों  को  चुना  ।  हम  इन  बारह
 सदस्यों  होने  तक  हमें  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये ਂ।

 को  बचाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  किन्तु  निर्वाचन  आयोग  ने  अपनी  सम्मति

 इसमें  इनकी  कोई  गलती  नहीं  थी  ।  va  राष्ट्रपति  को  बता  दी  थी  कौर  अनुच्छेद  १०३

 ही  अवसरों  पर  संसद  को  कार्य  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  को  इसे  स्वीकार  करने

 पड़ता  ह  और  इस  बात  का  ध्यान  रख  ना  के  अतिरिक्त  कोई  विकल्प  नहीं  हे  ।

 पड़ता  कि  प्रजातन्त्र  की  रक्षा हो  कौर

 निर्वाचकों  को  व्यर्थ  की  कठिनाइयां  न  हों  ।  महोदय
 अध्यक्ष-पद  पर  आ्रावीन

 यह  भी  बार  बार  कहा  गया  है  कि
 ~

 राष्ट्रपति  का  आदेश  अन्तिम  रूप  से  मान्य  इसको  दृष्टि  में  रखते  हुए  मेरा  कहना

 यह  हैँ  कि  जब  निर्वाचन  झ्रायोग  ने  अपनी हैं  प्रौढ़  राष्ट्रपति  का  अपमान  किया  गया

 अनुच्छेद  १०३  के  अनुसार  राष्ट्रपति  सम्मति  राष्ट्रपति  को  बता  दी  थी  तो  यह

 का  आदेश  अन्तिम  रूप  से  मान्य  नहों  हैँ  विधेयक  उसके  एक  दम  बाद  प्रस्तुत  किया

 संसद  oa  पर  विचार  कर  सकती  है  ।  जा  सकता  था  श्र  बहुत  जल्दी  पारित  हो

 राष्ट्रपति  को  निर्वाचन  आयोग  की  राय  जाता  ।  किन्तु  संसद  को  ऐसा  करने  का

 माननी  पड़ेगी  कौर  वह  देव  अन्तिम  रूप  अधिकार  है  कौर  हम  अनुच्छेद  २४०  के

 मान्य  होगा  ।  इस  से  अनुच्छेद  २४५  के  अंतगर्त  इस  विधेयक  को  ठीक  ही  पारित

 अन्तर्गत  संसद  के  अधिकारों  पर  कोई  क  हे  हैं  जिस  से  कि  इन  सदस्यों  को

 प्रतिबन्ध  नहीं  लगता  कौर  अनुच्छेद  १०३  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  नहीं  होगी ।  में

 से  भी  यह  अधिकार  सीमित  नहीं  होता  ।  सदन  का  ध्यान  लिखित  द्वारा

 प्रैक्टिस  के  पृष्ठ  R28  की  कौर  दिलाता
 अनुच्छेद  R¥o  TAT  २४५  के  अन्तरगत

 संसद्  को  प्राप्त  अधिकारों  के  आधार  पर  १८९४ में  लीसेस्टर  मामले  में  अपने

 निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले
 ही  हम  इस  विधेयक  को  पारित  कर  रहे

 @
 =  दो  उम्मीदवारों  को  लाभ  के  पद-ग्रहण  करते ।  का  किसी  भी  प्रकार  अपमान

 नहीं  किया  गया  ।  के  पद  दादों  से  अपने  स्थान  खाली  करने  पड़ते  ।  इनके

 लिये  दो  चुनाव  होने  चाहियें  थे  ।  किन्तु की  गलत  व्याख्या  के  कारण  बारह

 सदस्य  अनेक  हो  गये  हू  हम  तो  उन्हें  बचाने  गत्ती  से  एक  चुनाव  हुमा  और  इस  मामले

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हे  |  की  जांच  के  ल्य्यि  पालियामेंट  ने  एक

 प्रवर  समिति  नियुक्त  की  ।  उस  समिति

 यदि  यह  विधेयक  उस  के  बाद  प्रस्तुत  का  निर्णय  यह  था  कि  प्रक्रिया  के  अनुसरण

 किया  गया  होता  जब  कि  निर्वाचन  आयोग  करने  में  निर्वाचन  अधिकारी  ने  गलती  की

 ने  राष्ट्रपति  को  अपनी  सम्मति  बता  दी  थी  किन्तु  उसने  यह  सिपारिश की  इस

 तो  यह  दस  मिनिट  में  पारित  कर  दिया  मामले  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जानी

 जाता  क्योंकि  उस  समय  स्थान  रिक्त  होने  चाहिये  क्योंकि  उस  ने  इस  बात  को  ठीक

 का  प्रदान  ही  नहीं  उठता  कौर  इस  पर  feet  समझ  कर  कौर  सब  दलों  के  सलाह  से  काम

 को  आपत्ति  नहीं  होती  ।  किन्तु  गृह  मंत्री  किया  था  कौर  उसका  अभिप्राय  चुनाव  में
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 एस०  वी ०  रामास्वामी ]

 किसी  भो  प्रकार  की  गड़बड़ी  करने  का  पहले  कि  में  इसके  विस्तार

 नहीं था  आरम्भ  ही  में  सरकार  के  विरुद्ध  लगाए

 ब्रिटिश  लोक-सभा  की  प्रवर  समिति  गए  आरोपों  का  खण्डन  करता  हूं
 ।

 कुछ

 सदस्यों  ने  सरकार  द्वारा  गड़बड़ी  करने  का ने  एक  fag  निर्वाचन  को  शून्य  घोषित

 आरोप  लगाया  है  ।  जसा  कि  में  पहले किया  था  किन्तु  साथ  हीਂ  उतने  यह  भी

 सिफारिश  की  कि  कोई  नथा  निर्वाचन  कह  चुका  ह  यह  बात  विन्ध्य  प्रदेश

 सभाਂ  के  किसी  विशेष  सदस्य  को  लेकर न  किया  जाए  तथा  wt  सदस्य  निर्वाचित

 नहीं उठी  है  ।  सरकार  ने  विन्ध्य  प्रदेश कर  लिए  गए  हैं  वही  सदस्य  बने  रहें ।

 यदि  ब्रिटिश  लोक-संभागों  विधान  सभा  के  समस्त  सदस्यों  को  ज़िला

 की  जननी  समझी  जाती  ऐसा  कर  मंत्रणा  परिषद्  में  रखना  चाहा  था  जिस

 से  वे  आपस  में  मिल  सकें  तथा  जिले  से सकती  है  तो  यहां  पर  ऐसा  क्यों

 fam  जा  सकता  है  ।  मेरा  निवेदन
 हे

 कि  सम्बन्ध  रखने  वाली  बातों  पर  अपनी  राय

 बारह  सदस्यों  अनाह  न  किया  जाए
 दे  सकें  ;  यह  तो  इसलिए  किया  गया  था

 जिससे  गैर-सरकारी  तथा तथा  विधेयक  पारित  कर  feat  जाए  |

 शित  सदस्य  महीने  में  एक  बार  एक  स्थान  पर

 सांसद  काय  मन्त्री  सत्य  नारायण  मिल  कर  बातचीत  कर  सकें  ।  इसके  पीछे

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :  कार्यपालिका  का  कोई  हाथ  न  था  ।  विधि

 भाषा  में  तो  यह  एक  ही  काय  था  ।  एक
 शग्ञजब  बहस  समाप्त  की  जाए  5.0

 सदस्य  कौर  दूसरे  सदस्य  के  बीच  भेदभाव

 करने  का  कोई  wet  ही  न  था  समस्त कुछ  माननीय  सदस्य  हम  इसका

 विरोध  करते  हैं  ।  दलों  के  समस्त  सदस्यों  पर  नियम  एक

 समान  लागू  थे  |  मेरे  विचार  में  एक

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  विन्ध्य
 ~

 बहस  समाप्त  को  जाए  ै  प्रदेश  विधान-सभा  में  ४०  सदस्य  एक  दल

 सदन  में  मत  विभाजन  हुमा  ।  पक्ष  में  २१२  के  तथा  १९  सदस्य  दूसरे  दल
 के  थे

 mic  विपक्ष  में  ६४  मंत  पड़े  ।  १९५२  की  सरकारी

 जो  कि  सदस्यों  द्वारा  मन्त्रणा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  त्र  |
 परिषदों  में  भाग  लेने  के  सम्बन्ध  में  at—

 गृह-कार्य  TAT  राज्य  मन्त्री
 सब  पर  एक  समान  लाग  होती  थी  तथा

 किसी  एक  दल  कौर  दुसरे  दल  में  विभेद
 :  हम  सब  लोगों  ने  जोरदार  बहस

 नहीं  किया  गया  था
 ।

 च् उद्दश्य  स्पष्ट
 सूची  तथा  मुझे  यह  जान  कर  संतोष  हुआ

 ५
 fF  इस  सदन  में  संवैधानिक  बातों  में

 वे  स्थानीय  प्रतिनिधियों  से  लाभ  उठाना

 दिलचस्पी  रखने  वाले  भी  काफी  लोग  हैं
 चाहते  थे  ।  कुछ  बैठकें  हुई  थीं  तथा  सलाह

 भी  दी  गई  थी  ।  यह  सब  काम  सरकारी
 तथा  उनका  प्रजातन्त्र  में  अटल  विस्वास

 क्
 स्तर  पर  हुआ  था  |  यह  एक  महत्वपूर्ण

 ह  यह  जैसा  कि  मेंने  प्रारम्भ

 ही  में  कहा  बहुत  ही  सरल  विधेयक  बात  है  इसलिए  में  इसको  पुनः  दोहराता

 al wuld
 हूं  ।  मेरी  ag  भी  यही  राय  zt  इसके  हूं  कि

 इस  बात  कोई  सवाल  नवदीं  था
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 कि
 कौन  सा  विद्वेष  सदस्य

 या
 गुट  मंत्रणा  राष्ट्रपति  लगभग  व्यक्तिगत  रूप

 परिषद्  का  सदस्य  होने  का  प्रयत्न  करे
 ।

 निर्देश  किया  गया  हैं  ।  श्राप  ने  बहस

 के  दौरान  में  यह  बतलाया  था  कि

 अक्तूबर के  महीने  वहां  के  एक  सदस्य  पति  के  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत-रूप  से  निदेश

 ने  इसमें  एक  विधि  सम्बन्धी  ग़लती  पाई  करना  या  कुछ  कहना  उचित  न  होगा  ।

 झर  उसने  इस  बात  को  विन्ध्य  प्रदेश  को
 वह  वही  कर  रहे  थे  जो  कि  उन्हें  दी  गई

 विधान-सभा  में  भी  उठाया  ।  बहस के  राय  के  अनुसर  संवैधानिक  रूप  से  करना

 दौरान  में  यह  भो  कहा  गया  हैं  कि  भारत  इन  सब  बातों  पर  विस्तार चाहिएं था  ।

 में  विचार  किया  गया  ।  कृपया  इस  बात

 जन॑वरी  तक  सोती  रही  ।  सदन  को  याद  को  ध्यान  में  रखिए--यह  वही  बात  है

 होगा  कि  जो  seq  उठाया  गया  था  उससे  जिस  पर  महान्यायवादी  ने  भी  ज़ोर  दिया

 वास्तव  में  तीन  wet  उठ  खड़े  होते  थे  ।  है--कि  ज्यों  ही  कोई  सदस्य  श्रनहूंता  का

 में  प्रश्न  का  केवल  विश्लेषण  कर  रहा हुं  ।  भागी  हो  जाता  उसे  अपना  स्थान

 प्रथम  यही  कि  जिला  मंत्रणा  परिषद्  रिक्त  कर  देना  चाहिए  |  संविधान  के

 की  सदस्यता  कोई  पद  भी  था  अथवा  नहीं  ?
 अनुच्छेद  १०४  तथा  मेरे  विचार  में

 क्या  यह  लाभ  का  पद  क्या
 अनुच्छेद  १९३  के  अनुसार  wi—sat  ही

 कार्यवाही  की  जाए  तथा  इस  विवाद  का  कोई  सदस्य  यह  जान  लेता हे  कि  वह

 कौन  फ़ैसला  करे  ?  जहां  तक  संविधान  का  mag  हो  गया  है  यह  आशा  की

 प्रश्न  हमारे  पास  हमारे  अनुच्छेद  जाती  है  कि  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  विधि

 संसद  के  सदस्यों  के  लिए  अनुच्छेद  208,  को  आरम्भ  ही  से  जानता  qt  वहं

 तथा  भाग  तथा  राज्य  अनेक हो  जाता  तो  वह  दण्ड  का  भागी

 सभाश्रों  के  लिए  अनुच्छेद  हो  जाता है  ।  किसी  व्यक्ति  द्वारा

 इन  तीनों  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  हमें  विधि  अनेकता  की  घोषणा  करने  का  प्रश्न  नहीं

 मंत्रालय  तथा  अन्य  सम्बद्ध  कार्यालयों  से  था

 राय  मांगनी  पड़ी  ।  अधिनियम  ३  में  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  भी  उल्लेख  नहीं  था  ।  विधि  तथा  अत्पसंख्याक-कार्य  मन्त्री

 अधिनियम  ३  अनुच्छेद  २४०  के  अंतगर्त  :  यह  बात  अनुच्छेद  १०१

 पारित  किया  गया  था  तथा  हो  सकता  है  (३)  में  ate  भी  स्पष्ट  कर  दी  गई  @—

 ग़लती  से  उसमें  कोई  कमी  रह  गई  a  २३॥  ऐसा  होने  पर  उसका  स्थान  रिक्त

 इस  बात  पर  ध्यान पु वंक  विचार  करने  के  हो  जाएगा

 पशचातु, नक  यद्यपि  हमें  यह  रय  दी  गई  थी

 कि  यह  तो  लाभ  का  पद  हो  नहीं  डा०  काटजू  :  इस  सम्पर्क  में  भाषा

 स्पष्ट  |  केवल
 इस  बात  को  छोड़ते  हुए  कि  यह  पद  है  बिल्कुल  @

 भी  या  नहीं--हम  ने  यहीं  निश्चय  किया  get  यह  है  :  मान  लीजिये  कोई  _  विवाद

 कि  हम  ऐसे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  संविधान  उठ  खड़ा  होता है  ;
 कोई  कहता  है  यह

 में  दिए  गए  उदाहरणों  का  अनुसरण  लाभ का  पद  है  तथा  इसीलिए  अनीता
 का

 इस  सम्बन्ध  में  frog  करने  भागी  और  कुछ  लोग  कहते हैं  कि  इसमें

 का  काम  निर्वाचन-आयोग  पर  ही  छोड़  कोई  अनंतता  नहीं  है  ;
 फिर  यदि

 दें  ।  दोनों  में  से  किसी  के  सम्बन्ध  में  जब  यह

 261  PSD
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 निर्णय  कर  दिया  जाता  है  कि  सदस्य  नही ंहैं  ।  फिर  भी  यह  पद  तो  हे  ही  ह  में  भी

 का  भागी हो  गया  तो  इस  बात  समझ  सकता  हूं  कि  ae  एक  पद  है  ।

 के  कहने  में  कोई  सार  नहीं है  कि  वह  बाद  का  प्रश्न  आता  उन्होंने

 area  का  भागी  fara  की  तारीख  से  बतलाया
 :

 भत्ता  ठीक

 हुआ है
 ।  विधि  के  अन्तगंत  अन हूँ ता  सदस्यों  को  आना  पड़ता  ह  और  उन  के

 x का  भागी  होनें  की  तारीख  से  आरम्भ  होनी  लिये  ठहरने  का  भत्ता  लेना  भी  ठीक  ए  |

 श्र  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  परन्तु  उन्होंने  निवासी  अनिवासी

 अनुशंसा  अनुशंसा  के  भागी  वे  सदस्यों  में  विभेद  किया  ।  यह  रिपोर्ट  उन्हों ते

 ६०  जिसमें  अध्यक्ष  भी  दया मिल  राष्ट्रपति को  २  या  ३  मार्च  को  सौंपी थी

 उस  समय  हुए  जब  उन्होंने  ज़िला  मंत्रणा  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  यदि  यह

 परिषदों  के  साथ  काम  करना  आरम्भ  किया  ।  विधेयक  राष्ट्रपति  के  आदेश  के  प्रस्थापन

 में  समझ  लेता हूं  कि  एक  तूफान  आया  और  से  पूर्व  प्रस्तुत  किया  जाता  तब  तो  यह  एक

 समस्त  विधान-सभा  गायब  हो  गई  ।  में  यह  उचित  कार्यवाही  होती  ।  मेरा  ख्याल  यह  है

 भी  समझ  लेता  हुं  कि  भाग  राज्य  कि  यह  बात  हमारे ही  पक्ष  में  हम

 नियम  के  अंतगर्त  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  थी  निर्वाचन-आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 जो  सरकार  को  यह  कहने  से  रोक  sal  कि  करन ेके  बाद  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे कि

 राष्ट्रपति  इस  मामले का  मंत्रालय की  राय  लोकतन्त्रीय  सिद्धान्तों  का  पालन  करने  के

 लेकर  निर्णय करें  ;  किन्तु हम  ने  सोचा  कि  लिये  यह  अत्यावश्यक  हूँ  कि  यह  तथाकथित

 स्वयं  संविधान  में  दिये  गये  उदाहरण का  अनुशंसा  दूर  कर
 दी

 जाये
 |  बस

 प्रश्न  यह  था

 कि  ऐसा  कब  किया  जाय े।  २  मारे या अनुसरण  करना  ठीक  होगा  तथा  १४  या

 १६  जनवरी  को  हमनें  यह  घोषणा  की  कि  ३  मार्च से  ३०  मान  तक  का  समय--जिस

 दिन  कि  राष्ट्रपति  ने  श्रौपचारिक  रूप  से
 राष्ट्रपति एक  ऐसा  नियम या  आदेश  बना

 रहे  हूं  जिसके  अनुसार  इस  सन्देह  का  आदेश  प्रख्यापित  किया--वेध  परामर्श  प्राप्त

 निर्वाचन  आयोग  को  निर्देश  किया  जाना  करने  में  बीत  गया  ।  हमने  विधि  मंत्रालय

 चाहिये  ।  आप  ने  निर्देश  किया  था  के  साथ  विचार-विनिमय  किया ।  हमने

 महान्यायवादी  से  परिषदों  किया
 ।  मुझे  खेद

 कि  हो  सकता  हैं  यह  कहा  जाये  कि  धारा  ४३

 ः न्यवहाय  नहीं  यह  तो  अपनी  अपनी  राय  2  कि  उनके  विषय  में  कुछ  उपेक्षापूर्ण  दादों

 का  प्रयोग  किया  गया  ।  वह  यहां  ब्रिटेन  की
 किन्तु  वैधानिक  सलाह  के  अनुसार  हम  ने

 वसी  कार्यवाही  की  ।  इस  मामले  का  तरह  सरकार  के  सदस्य  तो  हैं  नहीं
 ।  वह  तो

 निर्वाचन-आयोग  को  निर्देश  किया  गया  ।  एक  संविधान  के  अन्तर्गत  नियुक्त  पदाधिकारी

 वह  सरकार  के  राजनीतिक  परामर्शदाता

 तो  हैं  वह  तो  ta  परामर्शदाता  हैं  ।
 इस  frig  के  गुणों  a  अवगुणों  के

 सम्बन्ध  में  चर्चा  करना  मेरे  लिये  उचित  उन्होंने  हमें  यही  परामर्श  दिया  कि  यहं

 सवाल  खत्म  कर  दिया  जाये  ।  राष्ट्रपति  ने
 नहीं  फिर  में  यह  तो  कह  ही  सकता  हूं

 कि  मुख्य  निर्वाचन-आयुक्त  ने  इस  सम्बन्ध  अपने  भाग  ग  राज्य  सरकार  अधिनियम  को

 घारा  ४३  के  अन्तरगत  दिये  गये  आदेश  द्वारा
 में  जो  विभेद  किया  वह  सब  के  लिए  आश्चर्य

 के  विनिश्चय  को
 की  बात  थी  ।  उन्होंने  कहा  था  :

 अच्छा  निर्वाचन-आयोग

 giraffes  रूप  से  क्रियान्वित  कर  fear
 यह  अच्छा है  कि  यह  लाभ  का
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 राष्ट्रपति  तो  निर्वाचन-आयोग  की  राय  के  त्मक  हे  क्योंकि  निर्वाचन  लोकतन्त्र  के

 अनुसार  कार्य  करने  को  बाध्य  थे  ;  वह  यह  सिद्धान्त  के  अनुसार  ही  हुए  हैं  ।  माननीय

 नहीं  कह  सकते  थ  कि  मेरी  सरकार की  राय  सदस्यों  निर्वाचनों  के  सम्बन्धी  में  दिन  प्रति

 में  या  महान् पाय वादो  की  राय  में  दिन  की  घटनाओं  की  चर्चा  की  ।  कुछ

 आयोग  द्वारा  किया  गधा  विनिश्चय  गलत  है  सदस्य  अपदस्थ  किये  जा  रहे  हें  क्योंकि

 और  इसलिये  में  उसे  स्वीकार  करता  हूं  ।  उन  के  ताम  निर्देशन  पत्र  गलती  से

 वह  ऐसा  नहीं  कर  सकते थे  ।  वह  तो  उन्हें  अस्वीकार  कर  दियें  गये  थे  या  कई  अन्य  पत्र

 मानना  ही  पड़ता  ।  उसे  मान  लेने  के  दाद  गलती  से  स्वीकार  कर  दिये  गये  थे  ।  यह

 वह  चीज़  वहां  खत्म  हो  जाती  इसके  निर्वाचकों  के  उचित  चुनाव  करने  के  लिये

 बाद  सदन  में  विधान  प्रस्तुत  किया  जाता  है  अवसर  प्रात  करने  के  अधिकार में

 क्योंकि  सदन  इसके  लिये  सक्षम  हैं  ।  प्रत्यक्ष  हस्तक्षेप  था  ।  परन्तु  इन  सब  बातों

 राष्ट्रपति  ने  अपना  आदेश  ३०  मैचों  को  की  यहां  क्या  आवश्यकता  हैं  ।

 प्रख्यापित  feat  और  विधेयक  १  अप्रेल  को

 पुरःस्थापित कर  दिया  गया  ।  तब  से  सब
 में  संविधान  का  अनुच्छेद  १०२  पढ़ कर

 सुनाता
 a
 g  ।  इसमें  गया  है  कि

 चीज़  ठीक  तरह  से  चल  रही  थी  ।  उसी  बीच

 किसी  ने  कहा  :  का  आदेश  रीवा  arena  विभिन्न  प्रकार  की  हो  सकती  हैं  :

 पहुंचा  जहां  fe  अध्/क्ष  ने  इसे  पृ रह  कर  यदि वह  कोई  लाभ  का  द

 सुनाया  ।  इस  पर  सदस्य  विरोध  प्रदर्शित  कारण  किये  हुए  है  ;

 करते  हुए  सभा-भवन  से  बाहर  चले  गये  (1
 यदि  वह  विकृतचित्त

 परन्तु  वास्तव  में  यह  एक  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 मामला  था  ।  इसे  कोई  विद्वेष  महत्व  नहीं
 यदि  वह  अनुपयुक्त  दिवालिया हैं  ;

 दिया  जाना  चाहिये  ।  यदि  वह  भारत  at  नागरिक

 (8)  यदि  ag  संसद-निर्मित  किसी  विधि
 में  इन  विस्तारपूण॑  बातों  में  इसलिये

 के  द्वारा  था  अधीन  इस  प्रकार
 पड़  रहा हं  क्योंकि  किसी  ने  यह  कहा  fH

 हूं  कर  दिया  गया  हे  श
 इस  मामले में

 गोलमाल  हुआ  है
 ।

 मुझे  यह  बात  सुन  कर  बहुत  अफसोस  हुआ  ।  यदि  यह  अनहेतायें  हो  गई  हों  शर

 एक  संयोजन  में  तो  यहां  तक  कहा  गया  हैं  वे  संविधान  द्वारा  या  विधि  द्वारा  प्राधिकृत

 कि  विधेयक  में  यह  निदेश  कर  दिया  जाये  कि  ढंग से  दूर  नहीं  की गई  हों तो  फिर

 यह  विधान-मंडल  के  कांग्रेसी  सदस्यों  के  निर्वाचकों  के  अधिकार  का  seq  उठता

 लाभ  पारित  किया  गया है  ।  इस  ढंग  से  जहां  तक  मस्तिष्क  at  यचिक्ृत्त

 आरोप  लगाना  उचित  नहीं  है  ।  वस्तुतः  अनुपयुक्त  दिवालियापन  और  भारत  की

 इसका  किसी  पक्ष  विशेष  से  तो  कोई  नागरिकता  का  प्रइन  संसद  की  कोई

 सम्बन्ध  ही  नहीं  श्री  मन्थनी  ने  यह
 आवाज़  नहीं  है

 ।
 संसद  इस  में  कुछ  नहीं

 पूछा  कि  क्या  जब-जब  ऐसा  प्रदान  उठेगा  तब  कर  सकती  ।  परन्तु  जहां  तक  किसी  लाभ

 तक  हमें  ऐसी  ही  विधि  निमित  करनी  होगी  के  पद  का  प्रदान  यदि  कोई  व्यक्ति

 परन्तु  एक  बात  याद  रखिये  ।  आप  कहते  हैं  भारत  सरकार  के  अथवा  किसी  राज्य  की

 कि  ae  कार्यवाही  लोकतन्त्र  के  प्रतिकूल  है  सरकार  के  ऐसे  पद  को  छोड़

 परन्तु  मेरा  कहना यह  है  कि  यह
 लोकतन्त्री  कर  जिसे  घारण  करने  वाले  का  sas  न
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 होना  संसद  ने  विधि  द्वारा  घोषित  किया  व्यक्तियों  के  सद्भाव  पर  सन्देह  किया

 कोई  अन्य  लाभ  का  पद  धारण  किये  हूं  ?  वे  दोषी  किस  प्रकार  यदि  इन

 बारह  स्थानों  को  भरने  के  लिए  फिर  से

 में  सदन  का  ध्यान  संविधान  के  साधारण  निर्वाचन  किये  जायें  तो  इस  से

 चंद  १९१  की  कौर  अक्षित  करना
 केवल  विन्ध्य  प्रदेश  के  विधान-मंडल  को

 चाहता हं  ।  उस  में  हे  ही  अपितु  समूचे  राज्य  की  जनता

 वह  भारत  सरकार  के
 को  शिकायत  होगी  ।  वे  पूछ  सकते  हैं  कि

 अथवा  प्रथम  अनुसूची  में  हमारे  द्वारा  निर्वाचित  सदस्यों  को  इस

 प्रकार  से  क्यों  अनट  घोषित  कर  दिया
 खित  किसी  राज्य  की  सरकार

 के  ऐसे  पद  को  छोड़  कर
 गया ।  साधारण  निर्वाचन  करना  कोई

 जिसे  धारण  करने  वाले  का
 छोटी-पोटी  चीज  तो  है  नहीं  ।  यदि  हारे  हुए

 व्यक्ति  यह  कहें  कि  हम  लोकतन्त्र के
 नाम

 we  न  उस  राज्य के

 विधान-मंडल  विधि  द्वारा
 में  एक  बार  फिर  प्रयत्न  करेंगे  तब  तो

 घोषित  किया  कोई  अन्य
 उन  की  यह  बात  समझ  में  आ  सकती

 परन्तु  यहां  इस  मामले  में  यह  बात  कहां लाभ  पद  धारण  किए  हुए

 @  |
 ा  हैं  ?  इस  में  विचार-विमान

 करने  के  यह  घोषणा  कर  रही  है

 यदि  भाग  ग  में  के  राज्य  भी  कि  अमुक  पद  लाभ का
 पट  नहीं  हूं

 ।  श्री

 थ च्दछ्धद  १९१  के  अन्तर्गत  आते  तो  उस  दा  शाह  मुझे  यह  कहने  at  अनुमति  दें  कि

 में  विन्ध्य  प्रदेश
 at  विधान-मंडल  ही  यह  उनका  भाषण  बहुत  सराहनीय  था ।  उन्होंने

 fate  निर्मित  कर  सकता  ari  संसद  में  कहा  :  पहले  ही  इस  सदन  में  एक

 पारित यह  विधान  तो  केवल  इस  कारण  प्रस्तुत  अधिनियम  (१९५१  का  ¥cat)

 करना  पड़ा  क्योंकि  भाग  ग  में  के  राज्य  कर  चुके  हें  जिस  में  आप  स्वयं  यह

 इस  संसद  द्वारा  पारित  एक  अधिनियम  उल्लिखित  किया  है  कि  अमुक-अमुक  qq--

 रा  शासित  होते  यदि  यही  मामला  राजकोषीय  आयोग  का  वित्तायोग

 भाग  क  या  ख  में  के  राज्य  में  का  अध्यक्ष  आदि--इस  के  अन्तर्गत  नहीं

 उठता  सहज  को  कुछ  नहीं  करना  जायेगा  आप  ने  स्वयं  कहा  कि  वे

 पड़ता  ।  उस  दया मैं
 तो

 वहां  के  लोग  sae  नहीं  किए  वे  न  केल

 मंडल  ही  इस  विषय  में  विधि  का  निर्माण  आज  से  ही  बल्कि  प्रारम्भ  से  we

 कर  सकते थे  |  नहीं  किये  जायेंगे  ।”  यह  एक  आकस्मिक

 घटना  ही  हैं  कि  ये  मामले

 इस  विधान  के  नैतिक  पहलू  तथा  आयोग  को  नहीं  भेजे  गये  |  सम्भवतः

 न्य।यौचित्य  पर  काफ़ी  चर्चा  की  गई  है  ।  यह  बात  किसी  at  gat  ही  नहीं  |

 में  तो  यह  कहूंगा  कि  इन  बारह  व्यक्तियों  अन्यथा  कोई  भी  राष्ट्रपति  को  यह

 वेदन  भेज  सकता  था  fe  वित्तायोग  के
 को  दड  देना  अन्यायपूर्ण  होगा  ।

 वे  तो

 सरकार  की  इच्छानुसार  कायें  कर  रहे  अध्यक्ष  या  किसी  अन्य  निकाय  के  सदस्य

 थे  ।  में  पूछता हूं  :  क्या  किसी  ने  इन  अनहूँता  के  भागी  हो  गये  हें  उस  दशा

 Ne
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 में  राष्ट्रपति  को  अपना  विनिश्चय  देना  फिर  राष्ट्रपति  यह  कहता  कि  कानून  के

 पड़ता  ।  संविधान  के  अ्रनहूंताओं  सम्बन्धी  बदले  जाने  से  पहले  विनिश्चयਂ  को  बदलना

 उपबन्ध  के  सम्बन्ध  विशेष  रूप  से  पड़ा  ।  यह  संसद  की  सर्वोच्चता  का  प्रश्नਂ

 साम्यवादी  पक्ष  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  मेरे  नही ंहै
 ।  उसे  हम  स्वीकार  करते  कुछ

 अधिकाधिक  अपीलें माननीय  मित्र  लोगों  ने  कि  हम  संविधानਂ  की

 की  जाती  ह  ।  उन्होंने  कहा  कि  भ्रवहेलना  कर  रहे  ह  तथा  लोकतन्त्र  को

 अयोग  तो  संविधान  का  एक  स्तम्भ  है  |  कलंक  रहे  हे  ।  ये  सब  wad  मिथ्या

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  समय  रानें  पर  हूं  ।  जिस  प्रकार  हाउस  सराफ  कॉमन्स  प्रत्येक

 या  उन  के  हाथ  में  शक्ति  जाने  पर  वह  मामले  पर  अ्रलग  विचार  करता  उसी

 संविधान  को  फाड़  कर  फेक  देने  के  लिए  प्रकार  हम  भी  यदि  सदस्य  न

 भी  तैयार  हे  ।  परन्तु  क्यों  ?  अनुच्छेद  सद्भाव  से  ag  art  किया  eat

 १०२  में  कहा  गया  ह  :  यदि  वह  उसका  कोई  अपराध  नहीं  ष्ह्  उस  सदस्य

 ऐसे  पद  को  छोड़  कर  जिसे  धारण  की  सेवाओं  से  उसके  निर्वाचन-क्षेत्र  को

 करने  वाले  का  अनिल  न  होना  संसद  न  बंचितਂ  नहीं  करना  वहां  फिर  से

 fafa  द्वारा  घोषित  किया  कोई  ग्रन्थ
 ्

 चुनाव  करने  की  आवश्यकता  होनी

 लाभ  का  पद  धारण  किए  हुए  है  चाहिए  ।

 क्या  उसमें  कोई  समयावधि  निश्चित  हूं  ?

 जहां  तक  भाग  ग  राज्यों  का  सम्बन्ध  है
 क्या  यह  विधानਂ  यह  कहता  हे  कि  ar.

 किसी  पद  के  बारे  में  श्रमिक-श्रमिक  तारीख
 बात  बिल्कुल  स्पष्ट है

 ।  संविधान  की  बात

 के  बाद  यह  घोषणा  नहीं  कर  सकते  कि
 उसमें  नहीं  उठती  ।  संसद्  कर  रही

 है  जैसी  मंत्रणा  महान्यायवादी  ने  दी  है  ।
 वहू पद  लाभ  का  पद  नही ंहै

 ?  में  संसद
 उन्होंने  कहा हूं  कि

 उसमें  तो  केवल  संसद सदस्यों  की  बात  कर  रहा  मान

 लीजिये  संसद  का  कोई  सदस्य  सरकार
 के  प्रीमियम  का  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ।

 द्वारा  war  कोई  पद  स्वीकार  कर  इस  विषय  का  सदन  की  गरिमा  से

 लेता है  रोक  बाद  में  यह  पता  लगता है  सम्बन्ध है  ।  में  मानता  हूं  कि  इसे  किसी

 कि  वहं  पद  लाभ  का  पद  हे  ता  उस  खास  दल  की  दृष्टि  से  नहीं  देखना  चाहिए  ।

 ददा  में  क्या  होगा  ?  निर्वाचन-प्रायुक्त  लोग  कहते  हे  कि  उन  १२  सदस्यों  में  से

 तो  एक  पदाधिकारी  ही  si  वह  ११  कांग्रेसी  हैं  इसलिए  भ्र नह ता

 पति  तो  हें  यह  दूसरी  बात  हं  कि  हटाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा है  ।  क्या

 वह  बड़े  योग्य  तथा  afar  पदाधिकारी  कोई  सदस्य  कह  सकता  ह  कि  उन  में  से

 परन्तु  हें  तो  वह  एक  पदाधिकारी  ही  |  किसी  ने  भी  क्या  जान-बूझ  कर  गलती  की

 प्रत्येक  व्यक्ति  गलती  कर  सकता
 है

 ?
 पहली  बात  तो  यह  हैं  कि  वह  पद  था

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाघीश  भी  गलती  ही  नहीं ।  वे  मंत्रणा  परिषद  के  सदस्य  थे

 करते  हूँ  ।  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  oR  में  तथा  उसकी  बैठक  मास  में  एक  बार  होती

 संसद  उस यह  कहा  ward  कि  उन्हें  केवल  ५  रुपए  यात्रा  भत्ता

 गलती  को  सुधार  नहीं  सकती  है  ।  मिलता  att

 उसे  इस  प्रकार  ठीक  किया  जा  सकत हैं  ।

 यह  कहा  जा  सकता  हे  कि  वहू  पद  उस  समय  एक  माननीय  सदस्या  ने  कहा  कि  हम

 प्रारम्भ  से  ही  लाभप्रद  नहीं  था  |  हास्यास्पद  बात  कर  रहे  हे  ।  यह  कह  कर

 261  PSD
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 वे  स्वयं  को  हास्यास्पद  बना  चुकी  है  ।
 उसकी  हमें

 सबसे  अधिक  चिंता हूँ  ।  परन्तु

 यह  हमें  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  राष्ट्रपति कानून  की  दृष्टि  से  बात  बिल्कुल  साफ

 @  ।  इस  संसद  ने  भाग  ग  राज्य  अधिनियम  रमा  के  प्रसाद  शक ोय  करता है  |  भ्रतएव

 बनाया  हैं  |  उन  राज्यों  के  विषय  में  वह  कंभी  गलती  नहीं  करता--उसके  परिषदों

 यह  संसद  सब  कुछ  कर  सकती  दाताਂ  ही  गलती  करते

 श्री  एस०  एस० यह  तके  fear
 गया  था  कि  अनुच्छेद  मोरे

 दूँ
 So  श्रन्तगंत  अनन्द  3.0  क्या  माननीय  मंत्री  चुनाव  शझा योग  के

 और  १९२  मिला  gat  माना  जाना
 निर्णय  की  आलोचना  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 चाहिये  |  यह  सकें  भ्रमपूण ह ूहै
 ।  अनुच्छेद  उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।

 १०२  पौर  &Q  के  आधीन  संसद  ak

 विधान  सभा  को  यह  अ्रधिकार  दिया  कि
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  उन्होंने  कहा

 परामशंदाता  गलती  करते
 अथवा  चुनाव

 वह  किसी  पद  के  विषय  में  यह  घोषणा कर
 ग्रा योग  ने  गलती  की  ।

 सकती हू  कि  वह  लाभप्रद  नहीं है  ।

 श्री  बी०  एस०  मुती  :
 :  क्या

 पंडित  एम०  सी०  मिश्र
 गृहमंत्री  जी  का  कहना  है  कि  चुनाव  आयोग

 उत्तर-पूर्वे  )  मंत्री  जी
 ने  भ्रनुच्छेद  १०२

 द्वारा  दी  गई  मंत्रणा  गलती

 का  उल्लेख  किया  ।  क्या  उनका  तात्पयं
 प्रधान  मंत्री  aa Parana  मंत्री

 यह  है  कि
 जवाहरलाल  :  सरकार  ।

 भर  to  be  declaredਂ  ‘[ tifa

 किया  जाना” | का अथ ]  stat  एक  सा  है
 ?  डा०  काटज ू:

 में  कुछ  नहीं  कहना

 चाहता  ।  चुनाव  आयोग  यहां  नहीं  है  ।
 डा०  काटजू  :

 उसे  भेद  नहीं

 पड़ता  |  यदि
 मतभेद  हो  तो

 निर्वाचन  आयुक्त
 सब  कोई  गलती कर  सकते  उसका  कुछ

 भी  मत  हो  परन्तु  इस  सदन  को  em  शिकार
 यह  घोषित  कर  सकता  हैँ

 कि
 श्रनहँंता  हुई

 हूं  कि  वह  लाभप्रद
 लि
 कं

 @
 द्  ।  संसद  यह  कह  सकती  हं  कि

 अमित
 पद  कारण  हुई

 किसी  की  भ्रनहूंता  को  मिटा  दे  ।
 लाभप्रद  नहीं  लोगों  ने

 लोकतन्त्र  का

 नाम  लिया  हँ  ।  कया यह
 सदन

 में  प्र  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |  अब

 इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  |
 त्मक  नहीं  है  ?

 bas  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  उक्त  प्रश्न  प्रस्तुत
 उपाध्यक्ष  महोदय  राष्ट्रपति  किया

 ।
 मत  विभाजन  gat  पक्ष  में

 आदेश  द्वारा  किसी  पद  को  लाभप्रद  कह
 २१४  तथा  ना  पक्ष में  ६०  मत  जाए  |

 सकता ह  |  संसद  यह  नहीं  कहती  कि

 वह  लाभप्रद  नहीं  वह  केवल यह  कह
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 सकती है  कि  वहू  लाभप्रद  न  समझा  जाए  ।

 इसके  पश्चात्  सदन  की  नामक  बुधवार

 १३  मई  १९५३  के  सता ९  ९९  आठ  बजे  तक  के डा०  काटज ू:  राष्ट्रपति  की  गरिमा

 दौर
 पद  के

 विषय
 में  कुछ

 कहा  गया  &  |  लिए  स्थगित  हो


